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मासिक समाचारपत्र l पूर्णांक 137 l वर्ष 15, अकं 1 l अप्रैल 2025 l दस रुपये 

(पेज 13 पर जारी)

विशेष सम्पादकीय अग्रलेख

वक़्फ़ क़ाननू में नये संशोधनो ं
पर मज़दूर वर्ग का नज़रिया 
क्या होना चाहिए?

साम्प्रदायिक फ़ासीवादी दौर 
में घटता जनवादी स्पेस व 
बढ़ते छात्र-यवुा आन्दोलन

जोतिबा फुले की 
क्रान्तिकारी विरासत 
को जानो! 7 9

(पेज 23 पर जारी)
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विशेष अकं
24 पृष्ठ

बहुत-से मज़दरू और महेनतकश 
साथियों के मन में यह प्रश्न आ 
सकता ह ै कि भला भारत के एक 
मज़दरू अख़बार के लिए, भारत के 
मज़दरूों और महेनतकशों के लिए 
फ़िलिस्तीन के मसले की क्या 
प्रासंगिकता ह?ै क्या हमारी अपनी 
समस्याए ँ ही पर्याप्त नहीं हैं कि हम 
उस पर सोचें, बात करें और उसे 
हल करने की दिशा में काम करें? 
आपके मन में ऐसे प्रश्नों का उभरना 
वाजिब ह।ै वजह यह कि हमारे दशे 
में फ़िलिस्तीन के मसले को लेकर 
जागरूकता की बेहद कमी ह।ै 
पहले भी थी, लेकिन नवउदारवादी 
नीतियों व शासन की शरुुआत के 
बाद से और विशषे तौर पर आज 
के फ़ासीवादी दौर में जो थोड़ी-
बहुत जागरूकता थी, वह भी कम 
हो गयी ह।ै ऐसे में, हम ऊपर उठाये 

गये सवालों का जवाब कुछ नक्ु़तों 
में देंगे। 

फ़िलिस्तीन का सवाल हमारे 
समय का एक लिटमस पेपर टेस्ट 
ह।ै यानी, इस जाँच से पता लगाया 
जा सकता ह ैकि कौन इन्साफ़पसन्द, 
तरक़्क़ीपसन्द और इन्सानियत में 
भरोसा करने वाले लोग हैं और कौन 
लोग ऐसे हैं जो शारीरिक तौर पर दो 
पाँव-दो हाथ रखते हैं, लेकिन इन्सान 
होने की तार्कि क और भावनात्मक 
शर्तों को खो चकेु हैं। इसलिए सबसे 
पहले इस मसले की सच्चाई को 
समझ लेते हैं। इसके आधार पर ही 
हम यह तय कर सकते हैं कि हम 
मज़दरूों, महेनतकशों का और आम 
तौर पर भारत के लोगों का इस 
मसले पर क्या रुख़ होना चाहिए। 
सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि 
फ़िलिस्तीन का मसला क्या नहीं है।

फ़िलिस्तीन का मसला धर्म का 
मसला नही ंहै 

हमारे दशे में जो सबसे बड़ी 
ग़लतफ़हमी ह ैजो लोगों के दिमाग़ में 
अक्सर दखेने को मिलती ह ैवह यह ह ै
कि फ़िलिस्तीन के मसले का इस्लाम 
धर्म, मसुलमानों और यहूदी धर्म व 
लोगों के बीच झगड़े से कोई लेना-
दनेा ह।ै कई लोगों को लगता ह ै कि 
फ़िलिस्तीन मसुलमानों का मलु्क ह।ै 
कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे इज़रायल 
के यहूदी सेटलरों (सेटलर – जो किसी 
जगह जाकर रहने लगते हैं या बस जाते 
हैं) और फ़िलिस्तीन के मसुलमानों के 
बीच का झगड़ा समझते हैं। तो सबसे 
पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस 
मसले का मज़हब या अलग-अलग 
धार्मिक समदुायों के झगड़े से कोई 

लेना-दनेा नहीं ह ैऔर न ही कभी रहा 
ह।ै

फ़िलिस्तीन में न सिर्फ़  मसुलमान 
रहते हैं बल्कि ख़ुद अरब जगत के 
मलू यहूदी, ईसाई और साथ ही बद्दू 
क़बीले के लोग भी रहते हैं। ये लोग 
वहाँ के मलू बाशिन्दे हैं और हज़ारों 
साल से वहीं रह रह े हैं। 1917 में 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा हस्तक्षेप 
और 1920, 1930 और 1940 के 
दशकों के दौरान यरूोप के नस्लवादी, 
साम्राज्यवादी और कट्टरपन्थी यहूदी 
संगठनों (जिन्हें ज़ायनवादी कहा 
जाता ह)ै के साथ मिलीभगत के 
ज़रिये फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर वहाँ 
एक सेटलर उपनिवेश स्थापित करने 
की साज़िश के पहले, फ़िलिस्तीन में 
मसुलमान, ईसाई, यहूदी, बद्दू क़बीलों 
के लोग एक साथ रहते आये थे। उनमें 
कभी कोई साम्प्रदायिक झगड़ा, नस्ली 

मार-काट या क़त्लेआम नहीं होता था। 
अरब में रह रह ेमलू अरबी यहूदियों के 
साथ भी ऐसा नहीं होता था। वास्तव में, 
यहूदियों के साथ यहूदी-विरोधी यानी 
एण्टी-सेमिटिक दगंे, क़त्लेआम आदि 
यरूोपीय दशेों और अमरेिका में हो रह े
थे, फ़िलिस्तीन में नहीं। वहाँ तो हज़ारों 
साल से विभिन्न धार्मिक व जातीय 
(एथनिक) समदुाय साथ रहते आये थे। 

वहाँ की यह स्थिति तब बदली जब 
यरूोप के साम्राज्यवादी, नस्लवादी, 
कट्टरपन्थी यहूदी संगठनों ने ब्रिटिश व 
पश्चिमी साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ 
कर फ़िलिस्तीन में जबरन यहूदियों का 
सेटलर उपनिवेश बनाने के ख़तरनाक 
मसंबूों पर अमल करना शरुू किया। 
जर्मनी में नात्सी पार्टी व हिटलर के 
शासन के दौरान यहूदी जनता का जो 
क़त्लेआम जारी था, उसके कारण 

भारत की मेहनतकश जनता को फ़िलिस्तीन की जनता का साथ क्यों देना चाहिए?
भारत के लोगों को औपनिवेशिक नस्लवादी इज़रायल का विरोध क्यों करना चाहिए?

l सनी
मोदी सरकार ने 9 अप्रैल से रसोई 

गैस के दाम 50 रुपये बढ़ा दिये हैं 
और पेट्रोल और डीज़ल के करों में 
भी 2 रुपये की बढ़ोत्तरी की ह।ै इसका 
क्‍या असर होगा, यह हम महेनतकश 
समझ सकते हैं। इसके कारण, समचूी 
महगँाई में ही बढोत्तरी होगी क्‍योंकि ये 
वे उत्पाद हैं, जिनकी क़ीमत बढ़ने के 
कारण उन सभी वस्‍तुओ ंऔर सेवाओ ं
की क़ीमत बढ़ेगी जिनके उत्पादन में 
ईधंन व सहायक सामग्री के तौर पर 

इनका इस्‍तेमाल होता ह।ै नतीजा होगा 
सरकार द्वारा इन उत्पादों पर अप्रत्‍यक्ष 
कर बढ़ाये जाने के फलस्‍वरूप इनकी 
क़ीमतों में बढ़ोत्तरी और आम तौर पर 
महेनतकश आबादी के लिए महगँाई में 
बढ़ोत्तरी। 

यह वही भाजपा ह ै जिसने दिल्ली 
विधानसभा चनुाव से पहले ख़दु को 
ग़रीब-हितैषी दिखाने की कोशिश में 
झगु्गी के बदले पक्का मकान और फ्री 
एलपीजी सिलिण्‍डर दनेे का वायदा 
किया था। भाजपा शीश-महल विरोधी 

होने और दिल्ली में अमतृ काल के 
शरुू होने की बात कर रही थी। यह 
वही भाजपा ह ै जिसकी नेता स्मृति 
ईरानी सिलेण्डर की क़ीमत के बढ़ने 
पर सड़कों पर आकर सिलिण्‍डर-नतृ्‍य 
करना शरुू कर दतेी थी। लेकिन अब 
भाल ूकी तरह शीतनिद्रा में चपु्पी साध े
बैठी हैं! भाजपा के स्वर्ण-काल की 
पहली सौगात यही ह ै कि अब ग़रीबों 
के लिए खाने-पीने से लेकर हर वस्तु 
और महगँी हो जायेगी।

भाजपा का झूठ: ग़रीबो ंपर 
बढ़ता करो ंका बोझ और  
अमीरो ंको खलूी छूट!

गैस सिलिण्डर के दाम आईपीपी 
(import parity price (IPP)) यानी 
आयात समता क़ीमत से तय होते हैं और 
यह भी अन्ततः कच्चे तेल की क़ीमत से 
ही निर्धारित होता ह।ै जब अन्तरराष्ट्रीय 
बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत कम हुई 
हैं तो गैस सिलिण्डर के दाम यह कहकर 
बढ़ाना कि अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में 
क़ीमतें अधिक हैं, जनता से सफ़े द झठू 

बोलना ह!ै
दसूरी तरफ़ पेट्रोल-डीज़ल पर मोदी 

सरकार द्वारा एक्साइज़ ड्यटूी में बढ़ोतरी 
की गयी ह।ै पेट्रोल पम्प पर क़ीमत में 
फ़िलहाल यह बढ़ोत्तरी नहीं दिखगेी 
क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे 
तेल की क़ीमत कम हुई ह ै लेकिन यह 
हर हमशेा नहीं रहगेा और जैसे ही क़ीमतें 
बढेंगी इसका बोझ जनता के सर पर ही 
पड़ने वाला ह।ै भाजपा के मन्त्री कह रह े
हैं कि दरअसल सरकारी पेट्रोलियम 
कम्पनियाँ लम्बे समय से नक़ुसान झले 

महँगाई की बढ़ती मार! चुप क्यों  है मोदी सरकार!! 
रसोई गैस के दाम और पेट्रोल-डीज़ल पर कर बढ़ाकर मोदी सरकार का जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका!



मज़दूर बिगल की वेबसाइट
www.mazdoorbigul.net

इस वेबसाइट पर दिसम्बर 2007 से अब तक बिगुल के सभी अंक क्रमवार, 
उससे पहले के कुछ अंकों की सामग्री तथा राहुल ़फ़ाउण ड्ेशन से प्रकाशित सभी 
बिगुल पुस्तिकाए ँउपलब्ध हैं। बिगुल के प्रवेशांक से लेकर नवम्बर 2007 तक 

के सभी अंक भी वेबसाइट पर क्रमशः उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 
मज़दूर बिगुल का हर नया अंक प्रकाशित होते ही वेबसाइट पर नि:शुल्क  

पढ़ा जा सकता है। 
आप इस फ़े सबुक पेज के ज़रिेए भी ‘मज़दूर बिगुल’ से जुड़ सकते हैं :

www.facebook.com/MazdoorBigul

1. ‘मज़दूर बिगुल’ ‍व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी 
राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दूरों के बीच 
क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा ससं्कृ ति 
का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओ ंसे, अपने 
देश के वर्ग सघंर्षों और मज़दूर आन्दोलन के इतिहास और सबक़ से मज़दूर वर्ग 
को परिचित करायेगा तथा तमाम पूजँीवादी अफ़वाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ 
करेगा। 

2. ‘मज़दूर बिगुल’ भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओ ंके बारे 
में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और 
‘बिगुल’ देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओ ंऔर आर्थिक स्थितियों के 
सही विश्लेषण से मज़दूर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा। 

3. ‘मज़दूर बिगुल’ स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दूरों 
की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर 
क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें  और व्यवहार में सही 
लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो। 

4. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की 
कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित 
करायेगा, उसे आर्थिक सघंर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी 
लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर “कम्युनिस्टों” और पूजँीवादी 
पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनों से आगाह 
करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सधुारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे 
सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की क़तारों से क्रान्तिकारी 
भर्ती के काम में सहयोगी बनेगा। 

5. ‘मज़दूर बिगुल’ मज़दूर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और 
आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी सगंठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी 
भूमिका निभायेगा। 

‘मज़दूर बिगल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ‘मज़दूर बिगल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ

प्रिय पाठको, 
अगर आपको ‘मज़दूर बिगल’ का प्रकाशन ज़रूरी लगता है और आप इसके 

अकं पाते रहना चाहते हैं तो हमारा अनरुोध है कि आप कृपया इसकी सदस्यता 
लें और अपने दोस्तों  को भी दिलवाएँ। आप हमें मनीआरॅ्डर भेज सकते हैं या 
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“बरु्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियो ंके दम पर चलत ेहैं। मज़दूरो ंके  
अख़बार ख़ुद मज़दूरो ंद्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलत ेहैं। ” – लेनिन

‘मज़दूर बिगल’ मज़दूरो ंका अपना अख़बार है।
यह आपकी नियमित आर्थिक मदद के बिना नहीं चल सकता। 

बिगुल के लिए सहयोग भेजिए/जुटाइए। 

सहयोग कूपन मँगाने के लिए मज़दर बिगुल कार्यालय को लिखिए। 

(पेज 5 से आगे)

अपने कारख़ाने, वर्क शॉप, दफ़्तर या बस्ती की समस्याओ ंके बारे में, 
अपने काम के हालात और जीवन की स्थितयो ंके बारे में हमें लिखकर 

भेजें। आप व्हॉटस्एप पर बोलकर भी हमें अपना मैसेज भेज सकते हैं।  
नम्बर है : 8853476339

UPI: bigulakhbar@okicici

QR कोड व UPI

‘मज़दूर बिगुल’ के सभी पाठकों, सहयोगियों और शुभचिन्तकों से हमारी अपील है कि 
अगर आप इस अख़बार को ज़रूरी समझते हैं और जनता का अपना मीडिया खड़ा करने के 
जारी प्रयासों की इसे एक ज़रूरी कड़ी मानते हैं, तो इसे जारी रखने में हमारा सहयोग करें।

1. ‘मज़दूर बिगुल’ की वार्षिक, पंचवर्षीय या आजीवन सदस्यता ख़ुद लें और अपने 
साथियों को दिलवायें।

2. अगर आपकी सदस्यता का समय बीत रहा है या बीत चुका है, तो उसका नवीनीकरण 
करायें।

3. अख़बार के वितरक बनें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनतकश पाठकों तक पहुचँाने में 
हमारे साथ जुड़ें। (प्रिण्ट ऑर्डर बढ़ने से लागत भी कुछ कम होती है।)

4. अख़बार के लिए नियमित आर्थिक सहयोग भेजें।
हमें जनता की ताक़त पर भरोसा ह ै और हमारे अनभुव ने यह सिद्ध किया ह ै कि बिना कोई 

समझौता किये, एक विचार के ज़रिये जडु़े लोगों की साझा महेनत और सहयोग के दम पर बड़े काम 
किये जा सकते हैं। इसी ताक़त के सहारे ‘बिगलु’ 1996 से लगातार निकल रहा ह ैऔर यह यात्रा आगे 
भी जारी रहगेी। हमें विश्वास ह ैकि इस यात्रा में आप हमारे हमसफ़र बने रहेंगे।

‘मज़दूर बिगल’ के सभी पाठको,ं सहयोगियो ंऔर शुभचिन्तको ंसे एक अपील

प्रचार के अलावा वे अपनी सदाचारी, 
साफ़-सथुरी, राष्ट्र-सेवक, गरीब का 
दखु-दर्द समझने वाली नकली छवि 
गढ़ते हैं। लेकिन जब फ़ासीवादी ताक़तें 
सत्ता में होती हैं तो इनके भयंकर 
भ्रष्टाचारी, मज़दरू-विरोधी, पूँजीपरस्त 
चहेरे पर पड़ा रामनामी दपुट्टा हटने 
लगता ह।ै भाजपा के सत्ता में आने 
के बाद से पीएम केयर घोटाला से 
लेकर, इलेक्टोरल बॉण्ड घोटाला, 
विद्युत वितरण अनबुन्ध में अडानी को 
मालामाल करने जैसे दर्जनों घोटाले 
सामने आ चकेु हैं। छात्रों-यवुाओ ं
को रोज़गार दनेे का झाँसा दनेे वाली 
मोदी सरकार के कार्यकाल में रोज़गार 
सजृन की दर ऋणात्मक हो चकुी ह।ै 
बेरोज़गारी परुाने सारे रिकॉर्ड तोड़ चकुी 
ह।ै पक्की नौकरियों को या तो ख़त्म 
किया जा रहा ह ैया फिर ठेके/संविदा के 

हवाले किया जा रहा ह।ै कर्मचारियों के 
हक़ों पर नये-नये हमले जारी हैं। मज़दरूों 
के महेनत की लटू पर श्रम-क़ाननूों से 
जो पहले थोड़ी-बहुत सरुक्षा मिलती 
भी थी उसे बहुत योजनाबद्ध तरीक़ से 
मोदी सरकार द्वारा ख़त्म किया जा चकुा 
ह ै या किया जा रहा ह।ै मोदी सरकार 
द्वारा लाये गये चार ‘नये लेबर कोड’ 
के ज़रिये मज़दरूों के काम के घण्टों को 
क़ाननूी तौर पर बढ़ाकर 12 घण्टे करने 
की योजना ह।ै महँगाई चरम पर ह ैऔर 
जन-कल्याणकारी योजनाओ ं में किया 
जा रहा खर्च हर बार के बजट में घटाया 
जा रहा ह।ै पूँजीपतियों को छूट दी जा 
रही ह ैजबकि जनता पर टैक्स का बोझ 
बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया ह।ै   

कुल मिलाकर, मनुाफ़े की घटती 
दर से बिलबिलाये पूँजीपति वर्ग की 
सेवा में मोदी सरकार परूी मसु्तैदी से 
डटी हुई ह।ै लेकिन इसका दसूरा पहल ू

यह ह ै कि महेनतकश जनता को मोदी 
द्वारा दिखाये गये सब्ज़बाग की पोलपट्टी 
बहुत तेज़ी से खलुती जा रही ह।ै जनता 
में असन्तोष बढ़ रहा ह।ै ऐसी स्थिति में 
जनता का ध्यान असली समस्याओ ंसे 
हटाने के लिए त्योहारों का इस्तेमाल कर 
साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को निरन्तरता 
में बनाये रखना भाजपा व संघ परिवार 
की फ़ासीवादी राजनीति की ज़रूरत 
ह।ै त्योहारों में बड़े पैमाने पर खर्च कर 
सरकारी मशीनरी व संघ के आनषुगंिक 
संगठनों के ज़रिये इसको अमल में 
लाया जा रहा ह।ै महेनतकश जनता 
को फ़ासीवादी भाजपा व संघ परिवार 
की इस साज़िश से सावधान रहते हुए 
अपने असली माँगों पर लामबन्द 
होना होगा और फ़ासीवादी ताक़तों 
के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब 
अपनी वर्गीय एकता से दनेा होगा।  

देशभर में त्योहारो ंका इस्तेमाल कर रही है भाजपा 
साम्प्रदायिक नफ़रत फैलाने में
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l प्रियम्वदा
भाजपा सरकार के चनुावी वायदों 

की हक़ीक़त से इस दशे की महेनतकश 
आवाम पहले ही परिचित थी। दिल्ली 
चनुाव में भी इस पार्टी ने आम जनता 
पर झठू और जमुलों की बारिश करने 
में कोई कमी नहीं छोड़ी और सत्ता 
सँभालते ही अपना असली रंग दिखाना 
शरुू कर दिया।

दिल्ली में 25 मार्च को भाजपा 
सरकार ने “ऐतिहासिक बजट” पेश 
किया। इस बजट की ऐतिहासिकता इस 
बात में ह ै कि भाजपा सरकार के झठू 
और मज़दरू-विरोधी, महिला-विरोधी 
कारनामों को इसमें पहले से कहीं 
अधिक लच्छेदार भाषा में लाया गया 
ह।ै मखु्यमन्त्री रेखा गपु्ता ने एक लाख 
करोड़ के इस बजट को पेश करते हुए 
इसे महिलाओ ंके नाम, दिल्ली के लोगों 
के स्वास्थ्य के नाम और समाज सेवा 
जैसे मसलों के हवाले करने का गबु्बारा 
फुलाया। लेकिन हर बार की तरह इस 
बजट में भी दिल्ली की महेनतकश 
आबादी को सिर्फ़  सहुावने सपने ही 
मिले हैं। असलियत में भाजपा सरकार 
का यह बजट दिल्ली के महेनतकशों, 
महिलाओ ं के शोषण को बढ़ाने और 
उनके रह-ेसह े अधिकारों को कुचलने 
की शरुुआत का बजट ह।ै 

मोदी सरकार के विकास का 
नायाब मॉडल : आगँनवाड़ी की 
योजनाओ ंके बजट में कटौती कर 
“सक्षम आगँनवाड़ी” स्कीम होगी 
लागू! 

पिछले 11 सालों के राज में मोदी 
सरकार ने आगँनवाड़ी की स्कीम में 
ज़मीनी स्तर पर कार्यरत महिलाकर्मियों 
के लिए सिवाय घोषणाओ ंके कुछ भी 
जारी नहीं किया ह!ै 2018 में दिवाली 
तोहफ़े के तौर पर आगँनवाड़ीकर्मियों 
के लिए जो मामलूी वदृ्धि की घोषणा 
की थी वो भी जमुला ही साबित हुई। 
दशेभर में कर्मचारी के अधिकार को 
लेकर संघर्षरत महिलाकर्मियों की माँग 
भी इस सरकार की प्राथमिकताओ ंसे 
बाहर ह।ै 

पक्के  रोज़गार और न्यूनतम 
मज़दरूी की बात तो दरू, इस सरकार 
ने आगँनवाड़ीकर्मियों को मिलने वाले 
मानदये के बजट को 221 करोड़ से 
घटकर 206 करोड़ कर दिया गया ह।ै 
यानी दिल्ली के कुल बजट का मात्र 

0.20 प्रतिशत ही महिला एवं बाल 
विकास परियोजना को दिया गया 
ह।ै एक तरफ़ मोदी सरकार ‘सक्षम 
आगँनवाड़ी’ के तहत आगँनवाड़ी 
केन्द्रों पर वाईफ़ाई, एलईडी स्क्रीन, 
वॉटर प्यूरिफ़ायर इत्यादि लगाने की 
योजना बना रही ह ै और दसूरी तरफ़ 
बजट में कटौती कर रही ह।ै महिलाओ ं
को समदृ्ध करने के प्रचार में लाखों 
रुपये बहा रही ह ैलेकिन महिलाओ ंको 
मिलने वाली मज़दरूी की मामलूी राशि 
को बढ़ाने का नाम नहीं ले रही ह!ै

पहले ही इस योजना के तहत 
कार्यरत महिलाओ ं की स्थिति 
और लाभार्थियों को मिलने वाली 
सवुिधाओ ं की स्थिति बदहाल थी। 
आगँनवाड़ी केन्द्रों में होने वाले ख़र्चे 
(जैसे कि रजिस्टर, खिलौने, चटाई 
इत्यादि) हो या अन्नप्राशन और 
गोदभराई जैसे सरकारी कार्यक्रमों का 
ख़र्च हो, यह सब आगँनवाड़ीकर्मियों 
के मिलने वाले मामलूी मानदये से 
चलता ह।ै आगँनवाड़ी केन्द्रों में हालात 
ऐसे हैं कि छोटे बच्चों के बैठने तक का 
भी समचुित इन्तज़ाम सरकार की तरफ़ 
से नहीं होता ह।ै पोषाहार पर होने वाले 
ख़र्च की राशि भी बेहद कम थी जिसकी 
वजह से पोषाहार की गणुवत्ता और 
मात्रा, दोनों ही पहले से असन्तोषजनक 
और अपर्याप्त थी। मोदी सरकार ने 
एक तरफ तो पोषण अभियान यानी 
प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण 
(पीएम-पोषण) योजना की घोषणा की 
वहीं दसूरी तरफ़ परेू पोषण बजट में 
68.31% की कटौती कर दी। 2024-
25 में इस मद में जहाँ सरकार ने 300.5 
करोड़ महुयैा किया था वहीं 2025-26 
में अब इसे घटाकर मात्र 95.2 करोड़ 
रुपये कर दिया गया ह।ै पोषण के बजट 
में इस घटोत्तरी से न सिर्फ़  सीध-ेसीध े
दिल्ली की गरीब आबादी को मिलने 
वाली बची-खचुी सवुिधाए ँ प्रभावित 
होंगी बल्कि “सक्षम आगँनवाड़ी” जैसी 
योजनाए ँभी हवा-हवाई साबित होंगी। 
आबादी के अनसुार दखेा जाये तो 
आगँनवाड़ी केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने 
की व नए आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ-ं
सहायिकाओ ं के भर्ती की भी काफ़ी 
ज़रूरत थी मगर मोदी सरकार 
“एक लाख करोड़” के बजट में 
आगँनवाड़ी को मिलने वाली राशि 
में कटौती करके सक्षम आगँनवाड़ी 

योजना, पीएम पोषण योजना को 
लागू करेगी और दिल्ली की जनता 
को एक बार फिर झूठ और जुमलों 
की सौगात भेंट करेगी।

असल बात तो यह ह ैकि भाजपा 
सरकार आगँनवाड़ी महिलाकर्मियों के 
गलुामी और शोषण को बढ़ावा दकेर 
उनके “स्वयंसेवा” का “लाभ” उठाना 
चाहती ह।ै आगँनवाड़ी व आशा के 
तहत बेहद मामलूी मानदये में काम कर 
रही महिलाओ ंके लिए न्यूनतम मज़दरूी 
तक की व्यवस्था भी इस सरकार के 
लिए मदु्दा नहीं ह।ै 

महिला समृद्धि के शोर-शराबे 
के पीछे की हक़ीक़त को देखें तो 
यह समझते देर नहीं लगेगी कि इस 
बजट के जरिये  महिलाओ ंके हकों-
अधिकारों को छीनने, उसमें कटौती 
करने की शुरुआत यह सरकार कर 
चुकी है। उन्हें बेरोज़गारी के गड्ढे में 
ढ़केलकर, मामूली रक़म में गुलामी 
करवाकर महिला समृद्धि सनुिश्चित 
करने जैसे नायाब तरीक़े  ही भाजपा 
सरकार के विकास मॉडल की 
सच्चाई है। 

महिला समदृ्धि योजना के तहत 
2500 रुपये की घोषणा दिल्ली की 
महिलाओ ंके साथ एक घटिया मज़ाक 
से अधिक कुछ नहीं ह।ै महिला समदृ्धि, 
महिला सम्मान और महिलाओ ं को 
सशक्त करने की तमाम घोषणाओ ंमें 
क्यूँ कभी दिल्ली की लाखों बेरोज़गार 
महिलाओ ंके लिए पक्के  रोज़गार की 
बात नहीं होती? क्यूँ आगँनवाड़ी और 
आशाकर्मियों को न्यूनतम मज़दरूी 
महुयैा कराने की याद मोदी सरकार को 
नहीं आती? वहीं आज महिलाओ ंकी 
आबादी का एक बड़ा हिस्सा फैक्ट्रियों, 
घरों, दफ़्तरों में 3 हज़ार से 5 हज़ार तक 
की बेहद मामलूी मज़दरूी पर और बिना 
किसी सरुक्षा की गारण्टी पर काम करने 
को मजबरू ह,ै इन सभी महेनतकश 
महिलाओ ं की माँग मोदी सरकार की 
योजनाओ ंका हिस्सा क्यूँ नहीं बनती? 

वह इसलिए क्योंकि मोदी सरकार 
महिलाओ ं के सस्ते श्रम को लटूने में 
पूँजीपतियों के लिए कोई बाधा पैदा 
नहीं कर सकती। आगँनवाड़ी, आशा 
आदि जैसी तथाकथित “सामाजिक 
स्कीमों” के ज़रिए बच्चों, गर्भवती 
महिलाओ ं आदि की दखेरेख व 
पोषण तथा शरुुआती शिक्षा के ज़रिए 

पूँजीपति वर्ग बहुत-से वे काम बेहद 
सस्ते में करा लेता ह,ै जो कि बाक़ायदा 
अच्छा भोजन महुयैा कराने, अच्छी 
स्वास्थ्य व चिकित्सा सवुिधा महुयैा 
कराने में सरकार का कहीं ज़्यादा ख़र्च 
होता। इसके लिए उसे बाक़ायदा समस्त 
सवुिधाओ ंसे लैस दखेरेख केन्द्र खोलने 
पड़ते, मटैर्नि‍टी सेण्टर खोलने पड़ते, 
अच्छे स्कू ल व अस्पताल खोलने 
पड़ते, उनमें बाक़ायदा वेतनमान पर 
कर्मचारी रखने पड़ते। लेकिन इस काम 
को सरकार स्वयं मज़दरूों और आम 
महेनतकश आबादी की ही औरतों 
से कौड़ियों के दाम पर करवा लेती 
ह ै और अपना ख़र्च कई गनुा बचाती 
ह।ै पूँजीपति वर्ग की सेवा में लगी 
पूँजीवादी सरकारें चाह े वह भाजपा 
हो या कोई अन्य चनुावबाज़ पार्टी की 
सरकार, श्रमशक्ति के मलू्य या उसके 
पनुरुत्पादन की लागत को कम रखने में 
अपना योगदान दतेी ह।ै और यह वह 
कैसे करती ह?ै जनता से ही अप्रत्यक्ष 
करों के रूप में पैसा वसलूो! फिर उस 
पैसे से आम महेनतकश जनता के 
घरों की स्त्रियों को कौड़ियों के दाम 
आगँनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका 
या आशा कार्यकर्ता के तौर पर रखो 
और गलुामों की तरह काम करवाओ! 
जनता से वसलेू जा रह ेटैक्स से ही इन 
“सामाजिक स्कीमों” को चलाओ, 
और उसमें भी ग़रीब घर के बच्चों को 
और औरतों को गणुवत्ता वाला भोजन, 
गणुवत्ता वाली शिक्षा, गणुवत्ता वाली 
माततृ्व दखेरेख, गणुवत्ता वाले दखेरेख 
केन्द्र, और गणुवत्ता वाली चिकित्सा 
दनेे के बजाय भखुमरी के स्तर पर रखने 
वाला भोजन,  आगँनवाड़ी कार्यकर्ताओ ं
से ही सरकारी शिक्षकों का काम लेकर 
कामचलाऊ शरुुआती शिक्षा और 
कामचलाऊ माततृ्व दखेभाल महुयैा 
कराओ! इस तरह से तमाम पूँजीवादी 
सरकारें (हालाँकि भाजपा इसमें सबसे 
आगे ह!ै) महेनतकश वर्गों की स्त्रियों 
की ही श्रमशक्ति का दोहन करती ह ै
और मालिकों की जमात के लिए सारी 
योजनाए ँलाग ूकरती ह।ै

इसलिए, बजट में चाह े कितनी 
ही बढ़ोत्तरी क्यूँ न हो जाये, आम 
महेनतकश जनता के जीवन में कोई 
वास्तविक फ़र्क  नहीं पड़ने वाला ह।ै 

हालाँकि बढ़ते बजट के गबु्बारे में 
जनता के जीवन से जड़ेु क्षेत्रों पर यानी 

स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन इत्यादि पर 
कटौती ही की गयी ह।ै

दिल्ली के “ऐतिहासिक” बजट में 
शिक्षा के लिए मात्र 19,291 करोड़ 
रुपये दिये गए हैं, परिवहन के लिए 
12,952 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य 
के लिए सिर्फ़  12,893 करोड़ रुपये 
आवंटित हैं। वहीं स्वास्थ्य सवुिधाओ ं
पर ख़र्च बजट का 13 फ़ीसदी भी नहीं 
ह।ै शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में इस 
नाममात्र की राशि के आवंटन से दिल्ली 
के सरकारी स्कू लों और अस्पतालों की 
स्थिति और बदतर होगी। इसका नतीजा 
भी तरुन्त सामने आ गया जब दिल्ली में 
बच्चों के लिए बने विशषे अस्पताल 
दादा दवे अस्पताल के बजट को सीध े
एक करोड़ से कम करके दस लाख कर 
दिया गया ह।ै आप खदु सोच सकते 
हैं कि 10 लाख के बजट पर चलने 
वाले अस्पताल के हालात क्या होंगे? 
पहले से ही चिकित्सकों और शिक्षकों 
कि कमी और बनुियादी अवरचनागत 
सवुिधाओ ंकी कमी से जझूते सरकारी 
अस्पताल और स्कू ल की स्थिति और 
खस्ताहाल होने वाली ह।ै

मोदी सरकार के जनता से किये 
गए तमाम वायद े हास्यास्पद साबित 
हुए हैं। दिल्ली चनुाव में इस सरकार ने 
महिलाओ ंसे यह भी वायदा किया था 
कि उन्हें होली-दिवाली पर रसोई गैस 
मफ़ु्त उपलब्ध कराया जायेगा। स्थिति 
अब यह ह ै कि हर महीने रसोई गैस 
पहले 50 रुपये की बढ़ी हुई कीमत 
पर ख़रीदो और फिर साल में एक 
सिलिण्डर मफ़ु्त लेने का लाभ उठाओ 
(अगर योजना जमुला न साबित हुई!)! 
वहीं अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब पेट्रोल-
डीजल की कीमत कम हुई तो भाजपा 
सरकार ने एक्साइज़ ड्यटूी बढ़ाकर इसे 
और महगँा कर दिया जिसका परिणाम 
यह होगा कि लोगों की ज़रूरत की सभी 
चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, महगँाई बढ़ेगी 
और जनता की ज़ेब पर डाका डलेगा।

इसलिए, भाजपा सरकार के एक 
लाख करोड़ के बजट और महिलाओ ं
के समदृ्धि व सम्मान की योजना से 
दिल्ली के महेनतकशों व महिलाओ ं
की स्थिति म ेसधुार आना तो दरू उल्टा 
महगँाई, बेरोज़गारी, ख़राब स्वास्थ्य 
और शिक्षा व्यवस्था का “ऐतिहासिक 
तोहफ़ा” मिलेगा!

दिल्ली बजट 2025 – दिल्ली की आगँनवाड़ीकर्मियो ंव मेहनतकश महिलाओ ं 
के साथ भाजपा का एक और भद्दा मज़ाक!

एक फ़्रांसीसी कविता

जो पैदा होंगी हमारे बाद
यह मत कहो बहनो कि 
तमु कुछ नहीं कर सकती
आस्था की कमी अब और नहीं
हिचक अब और नहीं
आओ, पछूें अपने आप से
क्या चाहते  हैं हम?

परू्ण मकु्ति चाहिए, नहीं चाहते कम
उड़ाने दो मखौल उन्हें, 
रुक जायेगी हसँी एक दिन
वे दिन क्या दरू हैं?
क्या फ़र्क  पड़ता ह ैउससे
संघर्षों में झलेनी ह ैदिक़्क़तें और तकलीफ़ें हमें
सखु उन बहनों के लिए होगा, 
जो पैदा होंगी हमारे बाद।
				    – अज्ञात



4 मज़दूर बिगल, अप्रैल 2025

l शाम मूर्ति
28 मार्च को धारूहडे़ा (ज़िला 

रेवाड़ी) के मालपरुा औद्योगिक क्षेत्र 
में स्थित दोपहिया वाहन बनाने वाली 
हीरो मोटोकॉर्प कम्पनी में रात क़रीब 
10:30 बजे एक एक्सटेंशन इमारत 
गिरने से 5 मज़दरू घायल हो गये और 
एक सपुरवाइजर हाकिम खान की 
मलबे में फँसे होने से मौत हो गयी। 
मौक़े  पर मौजदू सतू्रों ने बताया कि 
इमारत गिरने से पहले कम्पनी के एक 
हिस्से में धमाका हुआ, फिर आग भी 
लगी थी। मज़दरूों ने यह भी बताया 
कि इमारत गिरने का कारण इमारत 
का परूी तरह जर्जर होना ह,ै जिसके 
बारे में कई बार कम्पनी प्रबन्धन को 
बोलने के बावजदू इस पर ध्यान नहीं 
दिया गया। घटना के बाद दमकल 
विभाग व राज्य आपदा प्रतिक्रिया 
बल (एसडीआरएफ़) दरे से पहुचँा 
और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 
(एनडीआरएफ़) की गाड़ियाँ 29 मार्च 
शाम को पहुचँी थीं। एसडीआरएफ़ व 
एनडीआरएफ़ की टीम फँसे हुए मज़दरू 
की लाश को 40 घण्टे बाद ही निकाल 
पायी। सभी घायल मज़दरूों को पहले 
ही स्थानीय प्राइवेट अस्पताल में 
इलाज के लिए भजेा गया था, इनमें 
से दो मज़दरूों को अस्पताल से छुट्टी द े
दी गयी थी और दो मज़दरू गम्भीर रूप 
से घायल थे। ऑटोमोबाइल उद्योग 
अस्थायी मज़दरू यनूियन (AICWU) 
के साथी घटनास्थल पर मौजदू रह े
और मज़दरूों के परिजनों की हर सम्भव 
मदद करने की कोशिश करते रह।े

कम्पनी में कार्यरत मज़दरूों ने 
बताया कि इमारत जर्जर हो चकुी थी 
और कई बार कहने के बाद भी कम्पनी 
ने इसपर ध्यान नहीं दिया। यह हीरो 
कम्पनी द्वारा सरुक्षा नियमों के उल्लंघन 
को साफ़ दर्शाता ह।ै इसी के बाबत 
ऑटोमोबाइल उद्योग अस्थायी मज़दरू 
यनूियन (AICWU) द्वारा फ़ैक्ट्रि यों 
में हो रह े सरुक्षा क़ाननूों के उल्लंघन 
के ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई करने 
की माँग करते हुए डीसी कार्यालय 
में प्रतिनिधिमण्डल ज्ञापन दिया गया। 
जिसमें ज़िला प्रशासन से निम्न माँगें 
की गयीं :

1) सभी कारख़ानों में मानकों के 
अनरुूप सरुक्षा के पखु़्ता इन्तज़ाम 
सनुिश्चित किये जायें।

2) सभी कार्यस्थलों पर सरुक्षा 
क़ाननूों समते सभी श्रम क़ाननूों को 
तत्काल सख़्ती से लाग ूकिया जाये।

3) दोषी मालिक/प्रबन्धन व 
ठेकेदारों के अलावा ज़िम्मेदार लेबर 
इसं्पेक्टर व श्रम विभाग पर तत्काल 
सख़्त से सख़्त कार्रवाई की जाये।

4) हीरो मोटोकॉर्प में हुए हादसे में 
मतृक मज़दरू के परिवार को 1 करोड़ 

व घायल मज़दरूों के परिवार को 50 
लाख रुपये तत्काल मआुवज़ा दिया 
जाये।

5) सरकार की तरफ़ से तत्काल 
राहत राशि पीड़ितों व उनके परिवार के 
सदस्यों को दी जाये।

ज्ञात हो कि इसी साल मार्च 
के महीने में ही रेवाड़ी ज़िले में 3 
कारख़ानों में आग लगने की घटनाए ँ
सामने आ चकुी हैं। हीरो मोटोकॉर्प 
कम्पनी के अलावा 18 मार्च को 
धारूहडे़ा औद्योगिक क्षेत्र में कूलर 
बनाने वाली एमपीपीएल कम्पनी में 
भीषण आग लगी थी। 6 मार्च को 
बावल औद्योगिक क्षेत्र में पेण्ट की 
कम्पनी पिगमने्ट प्राइवेट लिमिटेड में 
आग लगी थी। यह भी ज्ञात रह े कि 
पिछले वर्ष (2024 में) 16 मार्च को 
ही धारूहडे़ा में लाइफ़ लॉन्ग कम्पनी 
में आग लगने से 19 मज़दरूों की मौत 
हुई थी और 39 मज़दरू बरुी तरह आग 
से झलुस गये थे। इस घटना पर आयी 
एक रिपोर्ट के मतुाबिक फ़ैक् ट्री में 
सरुक्षा मानकों की महज़ अनदखेी ही 
नहीं बल्कि घोर उल्लंघन पाया गया। 
न ही इस पर कोई सख़्त कार्रवाई की 
गयी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी श्रम 
विभाग कान में तेल डालकर सोया रहा। 
अगर पहले ही श्रम विभाग द्वारा इसपर 
कार्रवाई की गयी होती तो आज ऐसे 
हादसे नहीं होते। यह बात भी ग़ौरतलब 
ह ैकि धारूहडे़ा जैसे औद्यौगिक इलाक़े  
में लाखों मज़दरू काम करते हैं और 
अक्सर गम्भीर दरु्घटनाए ँ होती रहती 
हैं लेकिन धारूहडे़ा में अभी तक कोई 
ट्रॉमा सेण्टर व बड़ा अस्पताल नहीं 
ह।ै इस दरु्घटना को महज़ लापरवाही 
कहना इस पर आपराधिक लीपापोती 
के समान ह।ै

आइए ज़रा दरु्घटनाओ ंके 
आकँड़ों  पर एक नज़र डालें
अर्थव्यवस्था में 8.5 लाख 

करोड़ रुपये (100 बिलियन डॉलर) 
की हिस्सेदारी और सकल घरेल ू
उत्पाद में 7% योगदान और भारत के 
मनै्युफ़ै क्चरिंग सेक्टर के कुल उत्पादन 
के एक तिहाई की हिस्सेदारी वाला 
भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रत्यक्ष 
रूप में लगभग एक करोड़ लोगों को 
रोज़गार दतेा ह।ै फिर भी ऑटोमोबाइल 
सेक्टर में फ़िलहाल हो रह े मनुाफ़े ़ के 
बावजदू ऐसे मामले धारूहडे़ा, बावल, 
आईएमटी मानेसर, बिलासपरु, 
खडे़की दौला, टपकेूड़ा समते दशे के 
सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते जा 
रह े हैं। महज़ एसएसआई एन.जी.ओ. 
की क्रश-2024 नामक रिपोर्ट से पता 
चलता ह ै कि 2016 से हर साल 
10,000 हज़ार मज़दरूों के दरु्घटनाग्रस्त 
होने की जानकारी सामने आयी ह।ै  

तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखण्ड 
और राजस्थान जैसे अन्य ऑटो क्षेत्र 
केन्द्रों में भी ऐसी दरु्घटनाए ँ व्यापक 
हैं। वास्तविक संख्या इससे कई गनुा 
ज़्यादा ह ैजो कहीं दर्ज भी नहीं होती ह।ै 
हरियाणा में आध ेसे ज़्यादा दरु्घटनाए ँ
पॉवर प्रेस की वजह से होती हैं। अभी 
2024 में भी सबसे ज़्यादा दरु्घटनाए ँ
पॉवर प्रेस मशीन से हो रही हैं।

पिछले 6 वर्षों में पॉवर प्रेस मशीनों 
की वजह से विभिन्न अगंों के कुचल 
जाने की घटनाओ ं में लगातार वदृ्धि 
हुई ह।ै दरु्घटना की वजहें – 1) डबल 
स्ट्रोक पॉवर प्रेस में ढीले और टूटे हुए 
पिन/कंुजी/स्प्रिंग के कारण चोट लगती 
ह;ै 2) उत्पादन लक्ष्य को परूा करने के 
लिए पॉवर प्रेस में सेंसर अक्सर बन्द 
कर दिये जाते हैं; 3) पॉवर प्रेस मशीन 
चलाने वाले अधिकांश श्रमिकों को 
उचित/पर्याप्त सरुक्षा उपकरण उपलब्ध 
नहीं कराये जाते हैं।

अक्सर दरु्घटनाओ ं के बाद पॉवर 
प्रेस मशीन में निरीक्षण तब होता ह ै
जब दरु्घटनाए ँ हो चकुी होती हैं, तब 
तक बहुत दरे हो चकुी होती ह।ै यह 
भी दखेा गया ह ै कि ऑपरेटर अक्सर 
मशीनों की मरम्मत खुद़ ही करते हैं। 
दसूरा, पॉवर प्रेस मशीनों का रखरखाव 
ठीक से नहीं किया जाता। तीसरा, 
केवल सरुक्षा और गणुवत्ता ऑडिट 
के दिनों में ही स्पष्ट मानक संचालन 
प्रक्रिया (एसओपी-SoP) का पालन 
किया जाता ह।ै चौथा, सरुक्षा पर 
ज़्यादातर प्रशिक्षण सत्र सिर्फ़  काग़ज़ों 
पर ही होते हैं। पॉवर प्रेस मशीनों पर 
काम करने वाले मज़दरूों के लिए 
दरु्घटनाओ ं में उँगलियों और हाथों 
का नकुसान हो जाना कोई नयी बात 
नहीं ह,ै लेकिन फ़ैक् ट्री प्रबन्धन इसकी 
ज़िम्मेदारी मज़दरूों पर डालकर उन्हें 
ही दोषी ठहराता ह।ै इसके अलावा 
लगातार ऊँची ध्वनि और अधिक गर्मी 
के सम्पर्क  में रहने से सिरदर्द, माइग्रेन, 
सनुने की क्षमता में कमी और कई 
स्वास्थ्यगत दिक़्क़तें बढ़ जाती  हैं। 
पैरों पर लम्बे समय तक खड़े रहने से 
नसों का ख़राब होना और पैरों में सजून 
जैसी समस्याए ँ अक्सर हो जाती हैं। 
लेथ मशीन पर काम करने वाले मज़दरू 
लगातार धलू के सम्पर्क  में रहते हैं 
और इससे साँस फूलना, मतली और 
अस्थमा और फेफड़ों की समस्या जैसी 
अन्य समस्याए ँ होती हैं। समय-समय 
पर स्वास्थ्य जाँच न होने से शारीरिक 
समस्याओ ंका तरुन्त पता नहीं चलता 
ह।ै ऊपर से स्वास्थ्य सवुिधाओ ं तक 
पहुचँ समय पर नहीं हो पाती ह ैऔर 
समचुित ढंग से इलाज भी नहीं मिल 
पाता। वहीं मआुवज़े की आगे की 
प्रक्रिया थकाऊ होने की वजह से 
मज़दरू पीड़ित रहते हैं। शौचालयों की 

ख़राब स्थिति या सरुक्षित पेयजल की 
कमी से जडु़़े मदु्दों पर कहीं चर्चा भी 
नहीं की जाती ह।ै दोपहर के भोजन/
चाय के ब्रेक मज़दरूों का वाजिब हक़ 
ह,ै लेकिन इसे मज़दरूों पर किया जाने 
वाला अहसान माना जाता ह।ै

गौरतलब बात यह भी ह ै कि 
लगभग सभी (लगभग 80%) घायल 
मज़दरू सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक 
काम करते थे – जो क़ाननूी सीमा ह ै
– तथा लगभग 70% मज़दरू सप्ताह 
में 60 घण्टे से अधिक काम करते थे, 
उन्हें फैक्ट्री अधिनियम (1948) का 
उल्लंघन करते हुए क़ाननूी दरों पर 
ओवरटाइम का भगुतान नहीं किया 
जाता ह।ै 

हरियाणा और महाराष्ट्र समते 
ऑटो सेक्टर के तमाम इलाकों में 
घायल हुए मज़दरू अधिकतर यवुा 
प्रवासी हैं, जो कम शिक्षित हैं और 
जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं 
ह।ै वहीं महिला मज़दरूों को समान 
‘ख़तरनाक मशीनों’ को चलाने के 
लिए परुुषों की तलुना में कम वेतन 
मिलता ह।ै दशे के स्तर पर ख़ुद श्रम 
व रोज़गार मन्त्रालय के आकँड़ों के 
अनसुार, साल 2017 और 2020 के 
बीच, भारत में पंजीकृत कारख़ानों में 
(महज़ दर्ज) दरु्घटनाओ ं के कारण हर 
दिन औसतन 3 लोगों की मौत हुई 
और 11 घायल हुए हैं। यानी हर साल 
औसतन 1,190 मौतों और 4,000 
से ज़्यादा मज़दरूों के घायल होने के 
आकँड़े सामने आये हैं। इसमें मज़दरूों 
द्वारा की जा रही आत्महत्याए ँशामिल 
नहीं हैं। इसमें से 80 प्रतिशत हादसे 
कारख़ानों में होते हैं। हरियाणा से लेकर 
दशेभर के कारख़ानों समते कार्यस्थलों 
में सरुक्षा के दावे किये जाते हैं लेकिन 
सोचने की बात ह ै कि इस तरह की 
घटनाए ँआख़िर क्यों बढ़ रही हैं?

वास्तव में यह नियमों व मानकों 
के उल्लंघन का एक आपराधिक 
मामला ह।ै इस घटना पर हीरो कम्पनी 
प्रबन्धन पर कोई कार्रवाई न करना या 
महज़ हल्की धाराओ ंके तहत कम्पनी 
के प्रबन्धन को खलुा छोड़ दनेा आने 
वाले दिनों में और नयी और बड़ी 
दरु्घटनाओ ं की ज़मीन तैयार करता 
चला जाता ह।ै साथ ही ऐसी घटनाओ ं
के लिए ज़िम्मेदार दोषियों को गिरफ़्तार 
न करना मालिक वर्ग के प्रति सरकार 
और राज्यसत्ता की वर्गीय पक्षधरता 
ही दिखाता ह।ै लगातार सरुक्षा मानकों 
की अनदखेी और मज़दरूों की मौतों 
के बावजदू राज्य की जाँच एजेंसियों 
और सरकारों को क्यों कोई फ़र्क़  नहीं 
पड़ता इसे समझना बेहद ज़रूरी ह।ै 
वास्तव में ऐसे हादसे मालिकों की 
मनुाफ़े  की अन्धी हवस का नतीज़ा 
ह।ै ये हादसे दर्शाते हैं कि मालिकों के 

लिए मज़दरूों की जान की कोई क़ीमत 
नहीं ह,ै इसलिए कारख़ानों में सरुक्षा के 
इन्तज़ाम नहीं होते। 

गडु़गाँव ही नहीं, दशेभर के 
कारख़ाने ‘मौत के कारख़ाने’ बनते 
जा रह े हैं? आग लगने व भयानक 
दरु्घटनाए ँलगातार बढ़ने का बनुियादी 
कारण क्या ह?ै इसे समझ ेबगैर संघर्ष 
की दिशा को पहचाना नहीं जा सकता 
ह।ै

तात्कालिक मनुाफ़े  के बावजदू 
मौजदूा पूँजीवादी उत्पादन व्यवस्था में 
दरूगामी तौर पर आपसी प्रतियोगिता 
के चलते औसत मनुाफ़े ़ की दर (बीच-
बीच में मनुाफ़ा बढ़ने के बावजदू) 
लगातार घटती ह।ै तब हर मालिक 
अपने मनुाफ़े  को बरक़रार रखने के 
लिए मज़दरूों से अत्यधिक काम 
करवाता ह ै और मज़दरूों की ज़रूरत 
को परूा करने वाले ख़र्च कम कर दतेा 
ह।ै मज़दरूों की सरुक्षा पर ख़र्च उन्हें 
बेमतलब का ख़र्च लगता ह।ै ऊपर से 
फ़ासिस्ट मोदी सरकार मालिकों को 
अपने यहाँ सबकुछ ठीक होने का ख़ुद 
सर्टिफि़केशन दनेे की इजाज़त द ेरही ह।ै 
इसी मनुाफ़े  से पूँजीपति वर्ग नेता, मन्त्री 
और सरकारी एजेंसी को अपने हित के 
लिए इस्तेमाल कर लेता ह।ै इसी वजह 
से मालिक हर रोज़ अपने मनुाफ़े  की 
अन्धी हवस को परूा करने के लिए 
मज़दरूों की जान को जोखिम में डालते 
हैं। नतीजतन आये दिन ऐसे अमानवीय 
व ख़तरनाक हादसे बढ़ते जा रह ेहैं।

इस सबका ख़ामियाज़ा आज 
मज़दरू वर्ग को निर्मम असरुक्षित 
परिस्थितियों में काम करके चकुाना 
पड़ता ह।ै इसका अन्त लटू, शोषण 
और दमन पर आधारित मनुाफ़े  पर 
टिकी पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान 
पर लोगों की ज़रूरतें परूी करने वाली 
समाजवादी व्यवस्था क़ायम करने 
पर ही होगा। लेकिन जब तक ऐसी 
व्यवस्था क़ायम नहीं होती तब तक 
क्या किया जाये? अमानवीय मौतों व 
दरु्घटनाओ ंसे बचाव के लिए तत्काल 
क्या किया जाना चाहिए? अगर अपने 
आपको सरुक्षित रखना ह ै तो हमें 
एकता बनानी होगी। साथ ही हर घटना 
में सभी मज़दरूों को न्याय मिले इसके 
लिए लगातार प्रशासन व सरकार पर 
दबाव बनाये रखना होगा। 

भविष्य में भी कारख़ानों में जारी 
ठण्डी हत्याओ ंपर रोक लगाने के लिए 
पहले से तैयारी करनी होगी। यानी हमें 
अपनी प्रमखु माँगों को व्यापक मज़दरू 
आबादी के बीच ले जाना होगा, उन्हें 
जागरूक, लामबन्द और यनूियनों में 
संगठित करके प्रबन्धन, प्रशासन व 
सरकार पर लगातार दवाब बनाने के 
सिवाय कोई दसूरा रास्ता नहीं ह।ै 

हरियाणा के धारूहेड़ा में हीरो मोटोकार्प कम्पनी में इमारत गिरने से एक की मौत 5 मज़दूर घायल
औद्योगिक दरु्घटनाओ ंसे बचाव और सुरक्षा इन्तज़ामो ंके लिए संघर्ष के वास्ते 

संगठित होना होगा
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l प्रसेन 
मशहूर जनकवि गोरख पाण्डेय ने 

1978 में साम्प्रदायिक दगंों पर एक 
कविता लिखी थी – “इस बार दगंा 
बहुत बड़ा था/ख़ूब हुई थी ख़ून की 
बारिश/अगले साल अच्छी होगी/
फ़सल/मतदान की”। यह उस समय की 
कविता ह ै जबकि फ़ासीवादी ताक़तें 
अभी शासन-सत्ता की मशीनरी पर 
क़ाबिज़ नहीं थी। हालाँकि उस समय 
भी संघ परिवार द्वारा जनता के बीच 
साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का ज़हर नित-
निरन्तर भरा जा रहा था। लेकिन आज 
सत्ता पर क़ाबिज़ होने और प्रशासन 
मशीनरी में अपने आन्तरिक पैठ के 
ज़रिये फ़ासीवादी ताक़तें साम्प्रदायिक 
माहौल की निरन्तरता और उसे 
उन्मादपरू्ण बनाने के लिए जिस तरह से 
त्योहारों को उपकरण की तरह इस्तेमाल 
कर रही ह,ै वह अभतूपरू्व ह।ै 

कुम्भ, होली, रामनवमी, ईद, 
नवरात्रि आदि अवसरों और त्योहारों 
को दशे की जनता अपनी-अपनी 
आस्था के मतुाबिक़ मनाती रही ह।ै इन 
त्योहारों में हिन्दू और मसुलमानों के 
बीच खाने-पीने का लेन-दने और मले-
मिलाप होता रहा ह।ै लेकिन भाजपा 
और संघ परिवार पिछले कुछ सालों से 
इन त्योहारों को हिन्दू-मसु्लिम आबादी 
के बीच साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के 
उपकरण में बदलने की साज़िश में लगे 
हुए हैं।  

अगर केवल इस साल कुम्भ, 
होली, रामनवमी और ईद जैसे अवसरों 
और त्योहारों पर होने वाली घटनाओ ं
को दखेा जाये तो बात स्पष्ट हो जायेगी। 
सबसे पहले महाकुम्भ को लें। मोदी 
और योगी सरकार ने इस अवसर 
को फ़ासीवादी प्रचार के ‘दिव्य और 
भव्य’ कार्यक्रम में तब्दील कर दिया। 
अल्पसंख्यक आबादी के विरुद्ध उनके 
कुम्भ में आने को लेकर तरह-तरह की 
चतेावनियाँ और धमकियों के ज़रिये 
साम्प्रदायिक उन्माद का माहौल बनाया 
गया। प्रयागराज के सभी तेरह अखाड़ों 
ने योगी से माँग की कि मसुलमानों और 
मसुलमान कारोबारियों को मलेा क्षेत्र 
में न आने दिया जाये नहीं तो सनातन 
संस्कृति  और परम्परा दषूित हो जायेगी। 
इस पर योगी का बयान था कि कलषुित 
मानसिकता और विचारधारा वाले 
मलेा क्षेत्र में न आयें, तभी अच्छा होगा। 
योगी ने कहा कि बहुत साल पहले बहुत 
से लोगों ने इस्लाम अपना लिया था, 
उनकी कुछ पीढ़ियाँ आज भी सनातन 
में विश्वास रखती हैं। स्पष्ट ह ै कि यह 
चतेावनी किसके लिए थी! 

इसी तरह 31 दिसम्बर को नासिर 
नामक आईडी से कुम्भ में बम धमाका 
करने की धमकी को ‘हिन्दुओ’ं के 
ख़िलाफ़ जिहाद के रूप में पेश किया 
गया। बाद में पता चला कि यह आयषु 
नाम के व्यक्ति की आईडी थी जो 
आरएसएस से जड़ुा हुआ ह।ै इसी 
तरह जनूा अखाड़ा: ‘विश्वासघात से 
उबरना’, ‘सनातन धर्म की आरक्षित 

सेना....जिसने मगुलों को चौंका दिया’ 
नामक थीम से मगुलों के ख़िलाफ़ यदु्धों 
में इनकी भागीदारी के बारे में बताकर 
मलेा क्षेत्र में प्रचारित किया गया। 

होली को भी साम्प्रदायिक रंग दनेे 
की परूी कोशिश की गयी। सम्भल में 
एक पीस कमटेी की बैठक के दौरान 
(इस बार होली और अलविदा की 
नमाज़ एक ही दिन थी) मसु्लिम पक्ष 
की माँग थी कि होली के दौरान शासन-
प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करे कि 
दोनों पक्षों यानी हिन्दू-मसु्लिम में कोई 
तनाव की परिस्थिति न आये। इसी पीस 
कमटेी की बैठक में सीओ अनजु चौधरी 
ने कहा कि होली साल में एक बार आती 
ह ैऔर जमु ेकी नमाज़ 52 बार। जिसको 
रंग खलेना हो और जिसकी हिम्मत 
रंग लगवाने की हो वही बाहर निकले 
अन्यथा घर के अन्दर ही रहें और घर 
पर ही नमाज़ पढ़ें। उनके इस बयान पर 
मखु्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 
कि अनजु चौधरी एक पहलवान हैं और 
एक पहलवान की भाषा में ही उन्होंने 
समझाया ह।ै इसी तरह अलीगढ़ में भी 
ऐसे ही प्रयास हिन्दूवादी संगठनों द्वारा 
किये गये। यहाँ भाजपा सांसद सतीश 
गौतम ने इसमें बढ़-चढ़कर भमूिका 
निभायी। दरअसल अलीगढ़ मसु्लिम 
विश्वविद्यालय में इस बार हिन्दू छात्रों 
ने कॉलेज के एक हॉल में होली मनाने 
की अनमुति माँगी। अलीगढ़ मसु्लिम 
विश्वविद्यालय में पहले भी होली 
मनायी जाती थी। जो छात्र अपने घर 
नहीं जाते थे वे हॉस्टल आदि में होली 
मनाते थे। विश्वविद्यालय प्रशासन इस 
पर विचार कर रहा था लेकिन इसी बीच 
भाजपा सांसद और करणी सेना ने इस 
मामले को साम्प्रदायिक रंग दनेा शरुू 
कर दिया। भाजपा सांसद सतीश गौतम 
ने तो होली खलेने से रोकने वालों को 
ऊपर पहुचँाने की धमकी तक द ेडाली। 
हालाँकि विश्वविद्यालय ने होली खलेने 
के लिए एक हॉल द े दिया लेकिन तब 
तक गोदी मीडिया द्वारा लोगों में यह 
साम्प्रदायिक प्रचार खबू भरा गया कि 
अलीगढ़ मसु्लिम विश्वविद्यालय होली 
खलेने दनेे के ख़िलाफ़ ह।ै सम्भल, 
शाहजहाँपरु, बरेली और अलीगढ़ जैसे 
जिलों में तो क़रीब 200 मस्जिदों को 
होली की परू्व संध्या पर तिरपाल से 
ढक दिया गया था। ज़ाहिरा तौर पर यह 
परूी स्थिति हिन्दू-मसु्लिम के बीच के 
अलगाव को बढ़ाने वाली ही थी।     

इसी तरह ईद के अवसर का भी 
साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ाने में 
इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदशे की 
भाजपा सरकार ने ईद के अवसर पर 
सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों 
पर और अपने घरों की छतों पर नमाज 
पढ़ने के लिए इकट्ठा होने पर रोक लगा 
दी। हरियाणा में भाजपा सरकार ने ईद 
को राजपत्रित अवकाश की सचूी से 
हटाकर प्रतिबन्धित अवकाश की श्रेणी 
में डाल दिया। 

रामनवमी के अवसर का तो भाजपा 
पिछले कई सालों से साम्प्रदायिक 

उन्माद बढ़ाने के लिए व्यापक इस्तेमाल 
कर रही ह।ै स्थिति यहाँ तक पहुचँ चकुी 
ह ैकि इस आयोजन में बड़े-बड़े सैकड़ों 
जलुसू दशेभर में निकाले जाते हैं जो 
तलवारों, बन्दूकों और त्रिशलूों से लैस 
होकर, मसु्लिम इलाक़ों और मस्जिदों 
के सामने से मार्च करते हैं। कई बार 
प्रशासन द्वारा तय किये गए रूट को 
जानबझूकर तोड़कर मसु्लिम इलाक़ों 
से जलुसू निकाला जाता ह।ै जलुसू में 
मसु्लिम इलाक़ा आते ही जानबझूकर 
मसु्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे नारे 
लगाये जाते हैं और मसुलमानों के 
ख़िलाफ़ हिसंा के आह्वान वाले धार्मिक 
गाने बजाये जाते हैं। 

अभी हाल ही में ‘सेण्टर फ़ॉर स्टडी 

ऑफ़ सोसाइटी एण्ड सेक्युलरिज़्म’ 
के कार्यकर्ता-शोधकर्ता इरफ़ान 
इजंीनियर और नेहा दाभाड़े की पसु्तक 
‘वेपनाइज़ेशन ऑफ़ हिन्दू फेस्टिवल्स’ 
आयी ह।ै यह पसु्तक हिन्दू त्योहारों, 
विशषे रूप से रामनवमी के इर्द-गिर्द 
होने वाली हिसंा के मद्देनज़र केन्द्रित 
ह।ै यह पसु्तक तथ्यों से दिखाती ह ै
कि किस तरह त्योहारों के उत्सव को 
मसु्लिम समदुाय के लिए डराने वाला 
और आक्रामक बना दिया गया ह,ै 
जिसके कारण ज़्यादातर हिसंा और 
ध्रुवीकरण होता ह।ै

यह पसु्तक वर्ष 2022-2023 में 
विशषे रूप से रामनवमी के त्यौहारों 
के उत्सव के हिस्से के रूप में धार्मिक 
जलुसूों द्वारा भड़काई गयी हिसंा की 
गहन जाँच पर आधारित ह।ै पसु्तक 
में शामिल हिसंा हावड़ा और हुगली 
(2023), सम्भाजी नगर (2023), 
वडोदरा (2023), बिहारशरीफ़ और 
सासाराम (2023), खरगोन (2022), 
हिम्मत नगर और खम्बात (2022) और 
लोहरदगा (2022) से सम्बन्धित ह।ै

इस पसु्तक की भमूिका में इरफ़ान 
इजंीनियर बताते हैं, “यहाँ तक ​​कि 
कथित हिन्दू राष्ट्रवादियों का  एक 
छोटा समहू ‘धार्मिक जलुसू ’  के रूप 
में अल्पसंख्यक आबादी वाले इलाक़ों 
से गज़ुरने पर ज़ोर द े सकता ह ै और 
राजनीतिक तथा अपमानजनक  नारे 
लगाकर, हिसंक गीत और संगीत 
बजाकर कुछ यवुाओ ंको उकसा सकता 
ह ैऔर उम्मीद करता है कि प्रतिक्रिया 
में उन पर पत्थर फें के जायें। इसके बाद 
राज्य अल्पसंख्यक  समदुाय के बड़ी 

संख्या में सदस्यों  को गिरफ़्तार करके 
और बिना किसी  न्यायिक प्रक्रिया के 
कुछ दिनों के  भीतर उनके घरों और 
सम्पत्तियों को ध्वस्त करके बाकी काम 
कर दगेा।” मध्य प्रदशे सरकार के एक 
मन्त्री  ने  तो यहाँ तक कहा कि जलुसू 
पर पत्थर फें के गए, जो मसु्लिम परिवारों 
से आए  थे, इसलिए इन परिवारों को 
पत्थरों में बदल दिया जाना चाहिए। 

रामनवमी के अवसर पर इस बार 
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, 
कर्नाटक, बिहार, गजुरात राज्यों से 
इस तरह की कई घटनाए ँहुई।ं महाराष्ट्र 
के सम्भाजीनगर, पश्चिम बंगाल के 
डलखोला  और कर्नाटक के हासन में 
साम्प्रदायिक टकराव में लोगों की जानें 

तक गयीं।  
रामनवमी समते तमाम हिन्दू 

त्योहारों पर संघ परिवार व उसके 
विभिन्न आनषुगंिक संगठनों की 
अगवुाई में, प्रशासन की मकू या प्रत्यक्ष 
सहमति से चलती गाड़ियों या रास्ते 
में विभिन्न जगह डीजे के ज़रिए बहुत 
भोंडे और भद्दे मसु्लिम विरोधी गीत 
बजाये जाते हैं। जानबझूकर मस्जिदों के 
सामने या मसु्लिम इलाक़ों को टारगेट 
किया जाता ह।ै मसु्लिमों को उकसाया 
जाता ह ै कि वो कुछ करें ताकि तोड़-
फोड़, आगजनी की स्थिति पैदा की जा 
सके और परेू माहौल को साम्प्रदायिक 
बनाया जा सके। इस बीच जो हिन्दू-
पॉप गाने त्योहारों पर रास्ते में या 
जलुसू में बजाये जा रह े हैं उनमें कुछ 
गीतों के बोल इस तरह हैं-‘बलुडोज़र 
में दबकर मर गए जो आस्तीन के साँप 
रह े हैं, बलुडोज़र बाबा चाँप रह े हैं’, 
‘पाकिस्तान में भजेो या क़त्लेआम 
कर डालो, आस्तीन के साँपों को न 
दगु्ध पिलाकर पालो’, ‘टोपी वाला 
भी सर झकुाकर जै श्री राम बोलेगा’, 
‘सनु लो मलु्लो पाकिस्तानी, गसु्से में 
हैं बाबा बर्फानी’, ‘जो छुएगा हिन्दुओ ं
की बस्ती को, मिटा डालेंगे उसकी 
बस्ती को’ आदि। इस बार रामनवमी 
के मौक़े  पर बंगाल और बिहार के 
भागलपरु, औरंगाबाद, समस्तीपरु 
और मुगंेर इलाकों में हुए झड़पों में इस 
तरह के गानों की एक महती भमूिका 
रही ह।ै इन मौकों पर इकट्ठी भीड़ का 
फ़ायदा उठाकर मसु्लिम दकुानों, 
घरों या मस्जिदों पर जबरिया भगवा 
झण्डा आदि लगाने से भी उकसाने की 

कोशिश होती ह।ै जब झड़प होती ह ैतो 
तरुन्त मीडिया और प्रशासन हिन्दुओ ं
के पक्ष में आ जाता ह।ै मीडिया द्वारा 
व्यापक आबादी में एकतरफ़ा शोर 
मचाया जाता ह ैकि हिन्दुओ ंके जलुसू 
पर मसु्लिमों ने पत्थर फें के आदि आदि। 
उसके बाद फ़र्ज़ी मकु़दमों, बलुडोज़र से 
घर गिराने की प्रक्रिया शरुू हो जाती ह।ै   

कुणाल परुोहित द्वारा लिखी पसु्तक 
‘एच-पॉप’ में इस बात पर प्रकाश डाला 
ह ै कि किस तरह हिन्दू-पॉप गानों द्वारा 
मसुलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलायी 
जा रही ह।ै यह पसु्तक दिखाती ह ै कि 
किस तरह हिन्दुत्ववादी पॉप सितारे 
विशषे रूप से उत्तर भारतीय परिदृश्य 
में तीव्र नफ़रत फैला रह ेहैं। हज़ारों गाने 
दशेभर के कलाकारों और छोटे-मोटे 
स्टूडियो द्वारा लगातार बनाये जाते हैं। 
इन गानों के ज़रिये विभिन्न सामयिक 
और ऐतिहासिक मदु्दों पर हिन्दुत्ववादी 
कट्टर रुख़ को सरल शब्दों, और उन्मादी 
बीट्स के ज़रिए लोगों में लोकप्रिय बना 
दिया जाता ह।ै हर चीज़ के लिए एक गाना 
ह ै: श्रोताओ ंको ‘हिन्दू राष्ट्र’ के लिए 
लड़ने के लिए प्रेरित करना – हिन्दुओ ं
के लिए एक राष्ट्र; आतंकवादी हमलों 
के बाद नग्न राष्ट्रवाद और ज़ेनोफ़ोबिया 
को भड़काकर मोदी सरकार का बचाव 
और प्रशसंा करने के लिए गाने; साथ 
ही कश्मीर की संवैधानिक स्वायत्तता 
को रातों-रात छीनने और हज़ारों लोगों 
को नज़रबन्द करने जैसे विवादास्पद 
कार्यों की प्रशसंा करने वाले गाने भी हैं। 
हिन्दुओ ंके ख़िलाफ़ एक “गपु्त इस्लामी 
जनसांख्यिकीय षड्यन्त्र” के विरुद्ध 
गाने हैं, ‘लव जिहाद’ के ख़िलाफ़ 
चतेावनी दनेे वाले गाने हैं। ऐसे गाने 
हैं जो मस्जिदों की जगह मन्दिर बनाने 
का आह्वान करते हैं, ऐसे गाने हैं जो 
पाकिस्तान को मिटा दनेे का आह्वान 
करते हैं, ऐसे गाने हैं जो मसुलमानों को 
निशाना बनाते हैं और उनके ख़िलाफ़ 
हिसंा की धमकी दतेे हैं, ऐसे गाने हैं जो 
हिन्दुओ ंको ‘जागने’ का आह्वान करते 
हैं, उन्हें अपने धर्म पर गर्व करने के लिए 
कहते हैं।

इसी तरह नवरात्रि पर दिल्ली, 
हरियाणा, उत्तर प्रदशे आदि जगहों पर 
विश्व हिन्दू परिषद और संघ के अन्य 
आनषुगंिक संगठनों द्वारा मसु्लिमों की 
मीट की दकुानें बन्द करवायी गई।ं कई 
जगहों पर लगने वाले मलेों या बाज़ार 
में अवैध तरीक़ से लोगों का आधार 
कार्ड चके किया गया। मसु्लिम होने पर 
उसकी दकुान हटवा दी गयी या बन्द 
करवा दी गयी।  

इन सारे तथ्यों और घटनाओ ं से 
आसानी से समझा जा सकता ह ै कि 
फ़ासीवादी ताक़तें किस तरह से त्योहारों 
का साम्प्रदायिक उन्माद की निरन्तरता 
बनाये रखने के लिए उपकरण के तौर 
पर इस्तेमाल कर रही हैं। 

इसका कारण बहुत साफ़ ह।ै 
फ़ासीवादी ताक़तें जब सत्ता में नहीं 
होती हैं तो अपने हिसं्र साम्प्रदायिक 

भाजपा देशभर में त्योहारो ंका इस्तेमाल कर रही है साम्प्रदायिक नफ़रत फैलाने में
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l अपूर्व मालवीय 
पिछले कुछ सालों के दौरान 

भारतीय न्यायपालिका के अलग-
अलग हिस्सों से विवादित बयान 
और फ़ै सले लगातार आते रह ेहैं। इन 
विवादित बयानों और फ़ै सलों का 
चरित्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से 
बहुत बदला ह।ै इन बयानों में जजों द्वारा 
सार्वजनिक मचंों से घोर साम्प्रदायिक 
बयान दनेे से लेकर, स्त्री-विरोधी 
पितसृत्तात्मक मलू्यों को स्थापित 
करने वाले फ़ै सले दनेा, दगंाइयों-
बलात्कारियों को रिहा करना तक 
शामिल ह!ै वहीं दसूरी तरफ़ इन दस-
ग्यारह सालों में सामाजिक-राजनीतिक 
और मानवाधिकार कार्यकर्ताओ ं को 
बिना किसी सबतू के वर्षों तक जेल में 
बन्द रखने का भी कीर्तिमान भारतीय 
न्यायपालिका द्वारा बनाया गया ह।ै 

वैसे तो मोदी के सत्ता में आने 
से पहले भी जजों द्वारा विवादित 
बयान और फ़ै सले आते रह ेहैं लेकिन 
उन बयानों और फ़ै सलों का चरित्र 
साम्प्रदायिक हिन्दुत्ववादी किस्म का 
शायद ही रहा हो! दसूरे ऐसे बयानों 
और फ़ै सलों की बारम्बारता इन दस-
ग्यारह वर्षों में जैसी बढ़ी ह ैवैसे उसके 
पहले कभी नहीं थी। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस 
शखेर यादव विश्व हिन्दू परिषद की 
लीगल सेल के कार्यक्रम में खलेु मचं 
से यह कहते हैं, “मझु ेयह कहने में कोई 
हिचक नहीं ह ै कि यह भारत ह ै और 
यह दशे यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों 
की इच्छा से चलेगा।” राजस्थान 
हाईकोर्ट के जज महशे चन्द्र शर्मा ने 

अपने एक फ़ै सले में गाय को ‘राष्ट्रीय 
पश’ु घोषित करने और गो-हत्या के 
लिए आजीवन कारावास का प्रावधान 
करने की सिफारिश की! इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के जज संजय कुमार ने 
रेप पीड़िता को ही “खदु मसुीबत 
मोल लेने का ज़िम्मेदार” ठहराते हुए 
बलात्कारी को ज़मानत द ेदी! कर्नाटक 
हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासाचार्य 
श्रीशानंद एक वीडियो में बेंगलरुु 
की एक मसु्लिम बहुल इलाके को 
“पाकिस्तान” कहते नज़र आए! 
जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने 
एक फ़ै सले में बच्ची के निजी अगं 
को पकड़ना और उसके पायजाम े के 
नाडे को तोड़ने को दषु्कर्म की कोशिश 
न मानते हुए आरोपी को दषु्कर्म के 
प्रयास की धारा से मकु्त कर दिया! 
इसी तरह का एक फ़ै सला महाराष्ट्र 
की एक महिला जज द्वारा आया था 
कि “जब तक त्वचा का त्वचा से 
स्पर्श न हो तब तक उसे दषु्कर्म नहीं 
कहा जा सकता ह!ै” पणु े के जज ने 
केस की सनुवाई के दौरान एक महिला 
को सम्बोधित करते हुए कहा, “मैं दखे 
सकता हू ँ कि आपने मगंलसतू्र और 
बिन्दी नहीं पहनी ह।ै अगर आप एक 
विवाहित महिला की तरह व्यवहार 
नहीं करती हैं, तो आपका पति आपमें 
कोई दिलचस्पी क्यों दिखायेगा?” 
इसी तरह मद्रास और गवुाहाटी उच्च 
न्यायालयों के कुछ फ़ै सलों में उन 
परुुषों को तलाक़ लेने का वाज़िब 
कारण बताया ह ै जिनकी पत्नियों ने 
मगंलसतू्र और सिन्दूर जैसे पारम्परिक 
विवाह के प्रतीक पहनने से इनकार कर 

दिया था!” ये कुछ चन्द उदाहरण हैं जो 
भारतीय न्यायपालिका के फ़ै सलों और 
बयानों के घोर साम्प्रदायिक और स्त्री-
विरोधी पितसृत्तात्मक मलू्यों को पषु्ट 
करते हैं। 

दसूरी तरफ़ तमाम बेगनुाह 
बदु्धिजीवियों, राजनीतिक-सामाजिक 
कार्यकर्ताओ ं को बिना किसी सबतू 
के वर्षों तक जेल में रखा गया ह।ै उमर 
खालिद, गलुफ़िशा फ़ातिमा, शरजील 
इमाम, आनन्द तेलतुंबडे, फॉदर स्टैन 
स्वामी के बरक्स राम रहीम, येति 
नरसिहानंद, प्रज्ञा ठाकुर, कुलदीप सिंह 
सेंगर जैसे बलात्कारी-अपराधी बेख़ौफ़ 
अपराधों को अजंाम द े रह े हैं! सबतू 
होने के बावजदू बिना किसी सज़ा के 
या ज़मानत पर खलेु आम घमू रह े
हैं! जी एन साईबंाबा और फॉदर स्टैन 
स्वामी के मामले में न्यायपालिका ने 
अपना बेहद क्रू र चहेरा दिखाया ह।ै 
अल्जाइमर से पीड़ित 85 वर्ष के स्टैन 
स्वामी को बीमारी में बेहद बनुियादी 
सवुिधाओ ं तक से वंचित रखा गया। 
साईबंाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट के दो 
जजों द्वारा सभी आरोपों से बरी किये 
जाने के बाद जस्टिस एम आर शाह 
ने रातोंरात सनुवाई करके उन्हें वापस 
जेल भिजवा दिया! धारा 370 हटने से 
लेकर तमाम सबतूों को दरकिनार करते 
हुए राम जन्मभमूि मदु्दे पर सपु्रीम कोर्ट 
के सभी जजों द्वारा एकराय से लिए 
गये फ़ै सले ये बताते हैं कि भारतीय 
न्यायपालिका का चरित्र किस 
हद तक फ़ासीवादी राज्यसत्ता के 
वैचारिक-राजनीतिक प्रोजेक्ट के 
अनुसार ढलता जा रहा है। 

न्यायपालिका के चरित्र में आये 
बदलाव को भारतीय राज्यसत्ता के 
चरित्र में आये बदलाव से समझा 
जा सकता ह।ै किसी भी पूँजीवादी 
व्यवस्था में क़ाननू और न्यायालय कुल 
मिलाकर पूँजीपति वर्ग और व्यवस्था 
के हितों के अनरुूप ही काम करते हैं। 
न्यायपालिका व्यवस्था के व्यापक 
हितों को ध्यान में रखते हुए पूँजीपतियों 
के आपसी विवाद निपटाती ह ैऔर कई 
बार समचू े पूँजीपति वर्ग और उसकी 
राज्यसत्ता के व्यापक व दरूगामी हितों 
को दखेते हुए किसी एक या कुछ 
पूँजीपति घरानों को नियन्त्रित करने का 
भी काम करती ह।ै कई बार ऐसा भी 
होता ह ै कि व्यापक जन-असन्तोष से 
सत्ता को बचाने के लिए न्यायपालिका 
कुछ श्रम अधिकारों एवं जनवादी 
अधिकारों के पक्ष में भी फैसले दतेी ह।ै 
लेकिन श्रम और पूँजी के हर विवाद में, 
शासक वर्ग और आम जनता के बीच 
के हर विवाद में उसकी भमूिका मलूतः 
एक ऐसे “पंच” की होती ह ै जिसकी 
पक्षधरता हर हमशेा पूँजी के पक्ष 
में, यानी सत्ताधारी वर्ग और उसकी 
व्यवस्था के पक्ष में होती ह।ै

किसी भी दशे में पूँजीवादी संकट 
के गहराने के साथ ही जैसे-जैसे 
पूँजीवादी जनवाद का स्पेस सिकुड़ता 
चला जाता ह,ै वैसे-वैसे न्यायपालिका 
की “निष्पक्षता” का नकाब उतरता 
चला जाता ह।ै बरु्जुआ राज्यसत्ता जब 
किसी तरह की बोनापार्टिस्ट किस्म 
की निरंकुश सत्ता, सैनिक तानाशाही 
या फ़ासीवादी सत्ता का स्वरूप ग्रहण 
कर लेती ह ै तो न्यायपालिका सीध-े

सीध े सरकारों के निर्देशों पर चलती 
हुई अपनी सापेक्षिक स्वायत्तता को 
खो दतेी ह ै और उसका यह चरित्र 
जनता की नज़रों में भी काफ़ी हद 
तक साफ़ हो जाता ह।ै लेकिन इस 
मामले में फ़ासीवादी सत्ता का व्यवहार 
बरु्जुआ शासन के अन्य किसी भी 
आपवादिक निरंकुश रूप से भिन्न 
होता ह।ै फ़ासीवादी शक्तियाँ अत्यन्त 
व्यवस्थित ढंग से न्यायपालिका के 
फ़ासीवादीकरण के काम को नीच े से 
ऊपर तक अजंाम दतेी हैं और बार एवं 
बेंच में अपने कुशल सिपहसालारों को 
घसुाने का काम करती हैं। भारतीय 
न्यायपालिका में फ़ासीवादी घसुपैठ की 
बात तो आज तमाम अधिवक्ताओ,ं 
विधिवक्ताओ ं से लेकर सपु्रीम कोर्ट 
और हाईकोर्ट के कई रिटायर्ड जज तक 
कर रह ेहैं। 

यूँ तो 1990 के दशक से ही भाजपा 
शासित राज्यों की निचली अदालतों 
और उच्च न्यायलयों में हिन्दुत्ववादी 
विचारों को खलेुआम प्रकट करने 
वाले और संघी फ़ासीवादियों के पक्ष 
में फैसले दनेे वाले घरु-दक्षिणपन्थी 
न्यायाधीशों के उदाहरण मिलते रह े
हैं लेकिन विशषेकर 2014 के बाद 
से उच्चतम न्यायालय तक के फैसलों 
और जजों के आचरण से न्यायपालिका 
की “निष्पक्षता” का मिथक परूीतरह 
से ध्वस्त हो गया ह ैऔर आज जिस 
न्यायपालिका को हम दखे रह ेहैं, उसे 
अगर हिन्दुत्ववादी न्यायपालिका कहा 
जाये तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं 
होगी।

l अविनाश
फ़ासीवादी भाजपा का शासन 

दलितों, स्त्रियों, अल्पसंख्यकों और 
आम महेनतकश आबादी के लिए 
किसी नरक से कम नहीं ह।ै निश्चित 
तौर पर, इसमें सबसे बरुी हालत आज 
मसुलमान आबादी की ह ैक्योंकि संघी 
फ़ासीवादियों ने पूँजीवादी व्यवस्था 
के सारे कुकर्मों और दशे की सारी 
समस्याओ ंके लिए इसी आबादी को 
बाकी आबादी के सामने एक नक़ली 
दशु्मन के तौर पर पेश करने के लिए 
चनुा ह,ै ताकि पूँजीपति वर्ग और 
पूँजीवादी व्यवस्था को कठघरे से 
बाहर किया जा सके। लेकिन दलित 
महेनतकश आबादी की स्थिति भी 
पहले से कहीं ज़्यादा भयंकर होती 
जा रही ह,ै जो फ़ासीवादी शासन 
के जातिवादी श्रेष्ठतावादी और 
कट्टरपन्थी चरित्र को दिखलाती ह।ै 

हालिया दलित विरोधी घटनाओ ं
ने यह साबित कर दिया ह ै कि 
उत्तर प्रदशे ना केवल हिन्दुत्ववादी 
फ़ासीवाद की प्रयोगशाला बनता 
जा रहा ह ै बल्कि दलित उत्पीड़न 

और फ़ासीवाद पोषित ब्राह्मणवादी 
ताकतों के गणु्डागर्दी का नया केन्द्र 
भी बनता जा रहा ह।ै इलाहाबाद शहर 
से सटे करछना इलाके में जातिवादी 
गणु्डों ने मानवता को शर्मसार करने 
वाले कुकृत्य को अजंाम दिया ह।ै 
करछना थाना क्षेत्र के इटौरा गाँव में 
रहने वाले 35 वर्षीय दलित मज़दरू 
यवुक दवेीशकंर को जातिवादी गणु्डों 
ने गेहू ँके बोझ के साथ केवल इसलिए 
ज़िन्दा जलाकर मार डाला क्योंकि 
इस यवुक ने गेहू ँका बोझ ढोने से मना 
कर दिया था। परिजनों का आरोप 
ह ै कि दिलीप सिंह और उसके कुछ 
दोस्तों ने शकंर को गेहू ँ की ढुलाई 
का काम दिलाने के बहाने बलुाया 
जहाँ शकंर द्वारा काम करने से मना 
करने पर गणु्डों ने उसे जलाकर मार 
डाला। यह निर्मम घटना उत्तर प्रदशे 
की डबल इजंन सरकार में जंगलराज 
और ब्राह्मणवादी गणु्डागर्दी का जीता 
जागता सबतू ह।ै इलाहाबाद वही 
शहर ह ै जहाँ कुछ दिनों पहले लगे 
कुम्भ में योगी-मोदी समते तमाम 
भाजपाई और संघी “विश्वबन्धुत्व”, 

“वसधुवै कुटुम्बकम”, “प्रयागराज की 
दवैीयता”, “संगम की अलौकिकता” 
और “हिन्दू एकता” का राग अलापते 
नहीं थक रह े थे। लेकिन “कुम्भ 
नगरी” की इसी “अलौकिकता” के 
बीच फलते-फूलते ब्राह्मणवादियों-
मनवुादियों की घणृित जातिवादी 
मानसिकता की कुरूपताओ ंका नंगा 
प्रदर्शन भी अक्सर दखेने को मिल 
जाता ह।ै 

प्रदशे की योगी सरकार, भोंप ू
मीडिया और अपने तमाम अन्य 
माध्यमों से दम्भ भर रही ह ैकि प्रदशे 
को अपराधमकु्त बनाया जा चकुा 
ह।ै लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त इसके 
बिल्कु ल उलट ह।ै उत्तर प्रदशे में 
गणु्डागर्दी और अपराध की घटनाए ँ
तेज़ी से बढ़ रहीं हैं। आम दलित 
आबादी, स्त्रियाँ, अल्पसंख्यक खौफ़ 
के साये में जीने के लिए मज़बरू हैं 
और अपराधी बेख़ौफ़ घमू रह ेहैं। दशे 
में दलित विरोधी, जातिगत नफ़रत 
व हिसंा का लम्बा इतिहास रहा ह।ै 
1989 में एससी/एसटी एक्ट के लाग ू
होने के 35 साल बाद भी आज 

स्थिति यह ह ैकि हर घण्टे दलितों के 
ख़िलाफ़ पाँच से ज़्यादा हमले दर्ज 
होते हैं; हर दिन दो दलितों की हत्या 
कर दी जाती ह।ै दलित महिलाओ ंकी 
स्थिति और भी भयावह ह।ै प्रतिदिन 
औसतन 6 दलित स्त्रियाँ बलात्कार 
का शिकार होती हैं। इसमें भी दशे 
भर में होने वाली कुल दलित विरोधी 
घटनाओ ं में से 81 फ़ीसदी घटनाए ँ
दशे के उन छः राज्यों में घटित हो 
रही ह ैजहाँ भाजपा की सरकार ह ैया 
भाजपा गठबन्धन में ह।ै 

भाजपा और संघ न केवल 
सवर्णवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी 
मानसिकता से ग्रसित ह ैबल्कि इसके 
पोषक भी ह।ै धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संघी 
जातिवादी फ़ासिस्टों गणु्डों के प्रवचन 
में भाजपा के नेताओ ंका जाना, मोदी 
द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा 
भाई बताना इसके कुछ उदहारण 
हैं। उत्तर प्रदशे की योगी सरकार ने 
कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधियों 
को बचाने के लिए परूा ज़ोर लगा 
दिया। हाथरस में बलात्कार की 
शिकार दलित लड़की की लाश बग़ैर 

पोस्टमार्टम के पलुिस प्रशासन द्वारा 
जला दनेा उत्तर प्रदशे प्रशासन की 
मानसिकता को दर्शाने के लिए काफ़ी 
ह।ै ऐसे में सहज ही समझा जा सकता 
ह ै कि इस क़िस्म की मानसिकता के 
लोग जब शासन-प्रशासन में बैठे 
हों तो दलित उत्पीड़न का बढ़ना 
लाज़मी ह।ै इन वजहों से ब्राह्मणवादी/
सवर्णवादी मानसिकता के लोगों में 
क़ाननू का जो थोड़ा बहुत भय था वह 
भी ख़त्म हो गया ह।ै जिसकी वजह से 
ऐसी घटनाए ँआज आम हो गयी हैं। 

ऐसी घटनाओ ंपर संगठित होकर 
क़ाननूी कार्रवाई की माँग तो उठानी 
ही चाहिए साथ ही यह भी समझना 
ज़रूरी ह ै कि केवल क़ाननूी कार्रवाई 
ऐसी घटनाओ ं की पनुरावतृि को 
नहीं रोक सकती। इसके लिए ज़रूरी 
ह ैकि परेू दशे स्तर पर जाति विरोधी 
आन्दोलन संगठित किया जाय और 
जाति व्यवस्था को बनाये रखने वाली 
पूँजीवादी व्यवस्था को ही चकनाचरू 
कर दिया जाये।

इलाहाबाद के करछना में जातिवादी गुण्डों  का नंगा नाच, ज़िम्मेदार कौन?

भारतीय न्यायपालिका का जर्जर होता चरित्र
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l अंजलि 
जाति विरोधी और स्त्री मकु्ति 

संघर्ष पर कोई भी विमर्श जोतिबा फुले 
के बिना सम्भव नहीं ह।ै फुले ने अपना 
परूा जीवन समाज में प्रचलित रुढ़ियों, 
पाखण्डों की धज्जियाँ उड़ाते हुए तर्क  
और विज्ञान के प्रचार-प्रसार में खपा 
दिया। जोतिबा ने सदियों से चली आ 
रही असमानता, जातिगत भदेभाव, 
स्त्रियों की ग़ुलामी को आखँ मूदँकर 
स्वीकार कर लेने की बजाय इसके 
ख़िलाफ़ संघर्ष का रास्ता चनुा। फुले ने 
अपने लेखन तथा संघर्ष से एक ऐसी 
मशाल जलायी जो आज भी हमारी 
राहों को रोशन कर रही ह।ै

अस्मितावादी और संशोधनवादी 
राजनीति के पैरोकारों द्वारा जोतिबा 
की विरासत को दलित मकु्ति की 
अस्मितावादी निम्नबरु्जुआ राजनीतिक 
धारा पर अपचयित करने की कोशिश 
होती रही ह।ै आज कल डॉ. अम्बेडकर 
की दलित मकु्ति की व्यवहारवादी, 
सधुारवादी बरु्जुआ धारा के साथ फुले 
की विरासत को जोड़ने का एक नया ट्रेण्ड 
चलन में ह ैजो न केवल जोतिबा फुले 
की विरासत के साथ अन्याय ह ैबल्कि 
यह डॉ. अम्बेडकर की राजनीतिक 
विरासत को भी न समझने का परिणाम 
ह।ै फुले की विरासत सत्ताधारियों से 
याचिका और शोषणकारी क़ाननूी 
दायरे में समझौते की व्यवहारवादी 
विरासत नहीं ह ै बल्कि सामाजिक 
बदलाव के लिए जनता के जझुारू 
संघर्ष की विरासत ह।ै सामाजिक 
आर्थिक परिवर्तन के लिए जोतिबा 
फुले सरकार की बाट नहीं दखेते थे। 
उन्होंने उपलब्ध साधनों से ही अपना 
संघर्ष शरुू किया। अपने शरुूआती 
दिनों में वे अगं्रेजी राज के समर्थक रह ेथे 
लेकिन बाद में उन्होंने अगं्रेजी राज की 
क्रू र सच्चाई को पहचानना और उसकी 
आलोचना करना शरुू कर दिया था। 
फुले ‘किसान का कोड़ा’ नामक अपनी 
रचना में लिखते हैं कि “अगर अगं्रेज 
अफ़सरशाही और ब्राह्मण सामन्तशाही 
की चमड़ी खरुच कर दखेा जाय तो नीच े
एक ही खनू मिलेगा- यानी दोनों में कोई 
अन्तर नहीं ह।ै”

जोतिबा फुले एक ऐसे समय में पैदा 
हुए जब हमारा दशे उपनिवेशवादी और 
सामन्ती शोषण के जएु तले पिस रहा 
था। उस समय दलित व स्त्री उत्पीड़न 
चरमोत्कर्ष पर था। ऐसे दौर में जोतिबा 
फुले का परूा जीवन जाति-उन्मूलन 
और स्त्रियों की शिक्षा व मकु्ति के लिए 
समर्पित रहा। आज हम एक फ़ासीवादी 
दौर में जी रह े हैं जब प्रतिक्रियावादी 
ताकतें परेू समाज में हावी हैं तथा तर्क  
और विज्ञान की हत्या करके पाखण्ड 
और कूपमण्डूकताओ ंको स्थापित कर 
रही हैं। स्त्रियों और दलितों के उत्पीड़न 
की घटनाए ँलगातार बढ़ रही हैं। शिक्षा 
कुछ मटु्ठी-भर लोगों की बपौती बनती 
जा रही ह ैतब जोतिबा फुले की विरासत 

को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है
फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को 

पणु ेके भिड़ेवाडा में एक ऐसे कठिन दौर 
में हुआ था जब शिक्षा के सामने जाति 
की दीवार खड़ी थी और महिलाओ ंके 
लिए शिक्षा हासिल करना प्रतिबन्धित 
था। समाज में धार्मिक कूपमण्डूकता व 
पाखण्ड का बोलबाला था। उस दौर में 
ब्राह्मणवादी ताकतों से संघर्षरत लोगों में 
अगं्रेजी सत्ता के प्रति आम तौर पर नरम 
रुख था जिसका स्पष्ट प्रभाव जोतिबा 
पर भी था। उनकी शिक्षा एक ईसाई 
मिशनरी स्कू ल में हुई थी जहाँ से उन्होंने 
फ़्रांसीसी क्रान्ति, पनुर्जागरण, प्रबोधन 
के बारे में जाना और मानवतावाद, 
सेक्युलर विचारों, जनवाद और 
समानता के विचारों के बारे में जाना। 
अगं्रेज़ों को वह शरुू में इन विचारों 
और आदर्शों का वाहक मानते थे और 
उन्हें यह उम्मीद थी कि अगं्रेज़ी सत्ता 
भारत में दबे-कुचले लोगों को बराबरी 
दगेी, विज्ञान और तर्क  की शिक्षा दगेी, 
स्त्रियों को बराबरी दगेी। लेकिन अपने 
जीवन के उत्तरार्द्धा में उनकी ये उम्मीदें 
खण्डित हो चकुी थीं और वे अगं्रेज़ी 
शासन की विविध प्रश्नों पर आलोचना 
कर रह े थे। जो बात सबसे महत्वपरू्ण 
ह ैऔर जोतिबा फुले को अन्य समाज 
सधुारकों से अलग भी करती ह ैवह यह 
ह ैकि जोतिबा की विचार यात्रा स्थैतिक 
नहीं थी, बल्कि गज़ुरते वक़्त के साथ 
इसमें परिवर्तन होता रहा। वक़्त के साथ 
सामाजिक सच्चाई को समझते हुए 
फुले के विचार परिपक्व होते गए। ऐसे 
में जोतिबा फुले की विचार-यात्रा को 
समझना बहुत ज़रूरी ह।ै 

बेशक अपने शरुुआती दिनों में 
फुले अगं्रेजी शासन के प्रति काफ़ी 
आशावादी थे जो उनकी लेखनी 
‘ग़ुलामगिरी’ में दिखती ह।ै जहाँ वह 
ब्राह्मणवाद पर चोट तो करते हैं लेकिन 
साथ ही साथ अगं्रेजी सत्ता की भरूि-भरूि 
प्रशसंा भी करते हैं। ग़ुलामगिरी पसु्तक 
की प्रस्तावना में ज्योतिबा लिखते हैं-” 
हमारे दयाल ुअगं्रेज सरकार को शदु्रादि-
अतिशदू्रों ने ब्राह्मण-पण्डा-परुोहितों से 
किस-किस प्रकार का ज़लु्म सहा ह ै
और आज भी सह रह े हैं, इसके बारे 
में कुछ भी मालमूात नहीं ह।ै वे लोग 
यदि इस सम्बन्ध में पछूताछ करके कुछ 
जानकारी हासिल करने की कोशिश 
करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि हमने 
हिन्दुस्तान का जो-जो भी इतिहास 
लिखा ह ै उससे एक बहुत बड़े, बहुत 
भयंकर और बहुत ही बड़े हिस्से को 
नज़रअन्दाज़ किया ह।ै उन लोगों को 
एक बार भी शदु्रादि-अतिशदू्रों के 
दःुख-दर्दों की जानकारी मिल जाय तो 
उन लोगों को सच्चाई समझ में आएगी 
और बड़ी पीड़ा होगी।”  जैसा कि हमने 
ज़िक्र किया, फुले शरुुआत में अगं्रेज़ों 
को प्रबोधन, विज्ञान तर्क  और जनवाद 
का वाहक मानते थे और उनकी ये 
उम्मीदें वहीं से पैदा होती थीं।

यहाँ हमें यह बात समझ लेना 
चाहिए कि अगं्रेज कोई दलित हितैषी 
नहीं थे। इसे बाद में फुले भी समझ रह े
थे। औपनिवेशिक भारत में अगं्रेजों 
द्वारा यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के 
बेतहाशा दोहन और सस्ती श्रमशक्ति 
की लटू के उपजात के तौर पर बीमार 
विकलांग पूँजीवादी विकास की 
शरुुआत हुई। इसकी वजह से भारत 
का कठोर जातिगत श्रम विभाजन एक 
हद तक सीमित तौर पर ढीला पड़ने 
लगा। इस प्रक्रिया में दलितों के एक 
अति सकू्ष्म हिस्से को भी अपने जाति 
आधारित पेशों से इतर पेशा चनुने का 
मौक़ा मिला। अगं्रेजों द्वारा अपनी सत्ता 
के पैरोकार पैदा करने के मक़सद से शरुू 
की गयी शिक्षा व्यवस्था में दलितों के 
एक बहुत ही छोटे हिस्से को पढ़ने का 
मौक़ा मिला। साथ ही साथ यह बात 
भी समझना ज़रूरी ह ै कि अगं्रेजों की 
संस्कृति  में जातिगत भदेभाव और 
छुआछूत का कोई रूप मौजदू ही नहीं 
था। इसलिए वे यहाँ भी छुआछूत 
जैसी चीजों को नहीं मानते थे। ब्रिटिश 
औपनिवेशिक सामाजिक आर्थिक 
संरचना के भीतर से शिक्षित मध्यवर्ग 
की जो पहली पीढ़ी पैदा हुई उसने 
यरूोपीय समाज में जनवाद के आदर्शों 
से प्रेरित होकर ब्राह्मणवाद और हिन्दू 
धर्म की बरुाइयों के विरुद्ध आवाज़ 
उठायी और इस प्रक्रिया में अगं्रेजी 
सत्ता को दलित मकु्ति के साधन के 
तौर पर दखेने की प्रवतृि पैदा हुई। उस 
दौर के अधिकांश लोग ब्रिटिश सत्ता के 
प्रति इस नज़रिये से अन्त तक चिपके 
रह।े इसकी असली वजह यह थी कि 
ये लोग अर्द्धसामन्ती भमूि व्यवस्था 
के पोषक के तौर पर अगं्रेजी सत्ता को 
नहीं दखे सके। लेकिन इसके इतर फुले 
के विचार विकसित होते रह ेऔर फुले 
कालान्तर में औपनिवेशिक सत्ता के 
ख़िलाफ़ भी बोलना शरुू कर चकेु थे।  

विचारों में परिपक्वता के साथ 
ही जोतिबा फुले का अगं्रेजों के प्रति 

आशावाद भी कम होता गया। 1882 
के हण्टर आयोग में फुले ने आयोग 
के समक्ष भारत की शिक्षा व्यवस्था 
में सधुार के लिए सझुाव के प्रस्ताव 
रख।े जिसमें सभी के लिए मफु़्त 
और अनिवार्य शिक्षा और सरकारी 
नौकरियों में अनपुातिक आरक्षण 
की माँग शामिल थी। लेकिन ब्रिटिश 
हुकूमत द्वारा दलित व पिछड़ों के लिए 
कोई प्रावधान नहीं किया गया, बल्कि 
ब्राह्मणवादी ताकतों के पक्ष में आयोग 
में सिफ़ारिश की गई थी। जिसके बाद 
फुले इस बात को लेकर आश्चर्यचकित 
थे कि स्वतन्त्रता, समानता, भाईचारे 
के नारे की नमुाइन्दगी करने वाली 
ब्रिटिश हुकूमत की स्वाभाविक एकता 
तो दलितों और पिछड़ों के साथ 
बननी चाहिए। लेकिन अगं्रेजी सत्ता 
ब्राह्मणवादी ताकतों के पक्ष में बात कर 
रही थी। इस आयोग के आने के बाद 
फुले ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना 
करते हैं। 

ज्यों-ज्यों फुले का वैचारिक 
विकास होता गया, वे ब्रिटिश हुकूमत 
के ब्राह्मणवादी शक्तियों से गठजोड़ 
को और गहराई से समझने लगे और 
जिसको अपनी किताब ‘किसान का 
कोड़ा’ में खलुकर लिखते हैं। इसमें 
वे लिखते हैं कि ‘अगं्रेजी सत्ता में 
अधिकांश अधिकारी ब्राह्मण हैं और 
जो अधिकारी अगं्रेज हैं उनकी हड्डी 
भी ब्राह्मण की ही ह।ै’

अपने विकसित होते विचारों के 
साथ जोतिबा ने न केवल प्रचार के स्तर 
पर जाति व्यवस्था और स्त्री उत्पीड़न के 
विरुद्ध रैडिकल तेवर अपनाया बल्कि 
पहली बार उन्होंने अछूतों और स्त्रियों 
की शिक्षा के लिए संस्थाए ँखड़ी करने 
का उद्यम किया। इस कार्य में उनका 
सहयोग किया उनकी जीवनसाथी 
सावित्रीबाई फुले ने। सबसे पहले 
तो जोतिबा फुले ने अपनी पत्नी 
सावित्रीबाई फुले को पढ़ना-लिखना 
सिखाया, बाद में उनकी प्रेरणा से 

स्त्री-शिक्षा के कार्य को तमाम तरह के 
उत्पीड़न सहते हुए भी सावित्रीबाई फुले 
ने जारी रखा। 

आज से 176 साल पहले भिड़ेवाडा 
में जोतिबा और सावित्रीबाई फुले ने 
लड़कियों के लिए पहला स्कू ल खोला 
था और रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी ताकतों 
से कड़ी टक्कर ली थी। जब उन्होंने इस 
कार्य की शरुुआत की तो ब्राह्मणवादी 
ताकतों ने उन पर अत्याचार किया और 
जोतिबा को उनके पिता का घर छोड़ने 
के लिए बाध्य किया। तब जोतिबा 
फुले के संघर्ष में साथ दिया उनके मित्र 
उस्मान शखे़ ने। उस्मान शखे़ की बहन 
फ़ातिमा शखे़ ने सावित्रीबाई फुले के 
साथ मिलकर 1 जनवरी 1848 को 
अपने घर पर ही लड़कियों के लिए 
विद्यालय की शरुुआत की। इस संघर्ष 
के दौरान उन पर पत्थर, गोबर, मिट्टी 
तक फें के गए पर सावित्रीबाई फ़ातिमा 
के साथ मिलकर इस संघर्ष को आगे 
बढ़ाती रहीं। जातिवाद व अस्मितावाद 
के ख़िलाफ़ संघर्ष से लेकर विधवाओ ं
के बाल काटने से रोकने के लिए नाइयों 
की हड़ताल करने, बाल विवाह आदि 
को रोकने के लिए न केवल जोतिबा 
फुले खदु लड़ते रह ेबल्कि इन संघर्षों 
में आम जनता की पहलक़दमी को 
भी प्रोत्साहित किये। विधवा विवाह 
का समर्थन, बाल-विवाह का निषधे, 
विधवाओ ं के बच्चों के पालन-पोषण 
जैसे अनेक कदमों से जोतिबा और 
सावित्रीबाई के स्त्री समानता और स्त्री 
स्वतन्त्रता का दृष्टिकोण परिलक्षित 
होता ह।ै

स्त्री मकु्ति व जाति उन्मूलन 
के संघर्ष में फुले का योगदान बहुत 
महत्वपरू्ण ह।ै जोतिबा फुले ने लिखा ह ै
कि स्त्री और परुुष जन्म से ही स्वतन्त्र हैं 
इसलिए दोनों को सभी अधिकार समान 
रूप से भोगने का अवसर प्रदान होना 
चाहिए। जोतिबा फुले जाति के सवाल 
पर लिखते हैं कि जाति का भदेभाव 
एक अमानवीय प्रथा ह।ै एक अन्य 
जगह लिखते हैं कि सभी मनषु्य समान 
हैं। जाति के आधार पर किसी के साथ 
भदेभाव नहीं किया जाना चाहिए।

सामाजिक सवालों पर फुले सेठ जी 
(व्यापारी) व भट्ट जी (पजुारी) दोनों को 
दशु्मन के रूप में चिह्नित करते थे और 
इस रूप में जोतिबा फुले अन्य दलित 
सधुारकों से काफ़ी आगे सोचते हैं। 
फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 
की थी और उनके संगठन के संघर्षों के 
परिणामस्वरुप सरकार द्वारा एग्रीकल्चर 
एक्ट पास किया गया था। ममु्बई की 
पहले ट्रेड यनूियन जैसे संगठन बम्बई 
मिल हैंड्स एसोसिएशन का निर्माण 
ज्योतिबा के शिष्य और मित्र श्री 
नारायण मघेाजी लोखण्डे ने किया था। 

आज के दौर में ज्योतिबा फुले 
को याद करने का मतलब ह ै समाज 
में व्याप्त हर प्रकार की ग़ैरबराबरी और 

जोतिबा फुले की क्रान्तिकारी विरासत को जानो!

जोतिबा फुले और उनकी जीवनसाथी सावित्रीबाई फुले
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l अदिति
(दिल्ली घरेलू कामगार यूनियन)

हाल ही में ‘अर्बन कम्पनी’ ने 
एक और नयी सेवा शरुू की ह।ै अब 
तक लोगों के घरों तक 15 मिनट 
में सामान पहुचँाने का बीड़ा उठाने 
वाली प्लेटफ़ॉर्म कम्पनी अब घरेल ू
कामगारों की सेवाए ँभी 15 मिनट की 
फास्ट डिलिवरी के ज़रिये करेगी! जी 
हाँ, चौकिए मत! ‘इसं्टा हले्प’ स्कीम 
के ज़रिये अब इन्सानों को भी इन 
डिलिवरी सिस्टम के तहत उपलब्ध 
कराया जायेगा, जिनसे हाउस हले्प के 
काम कराये जा सकते हैं! इस “सेवा” 
की शरुुआती क़ीमत 49 रुपये प्रति 
घण्टा ह।ै इसमें बर्तन धोना, झाड़ू , 
पोछा और खाना बनाने जैसी सेवाए ँ
शामिल हैं। हाल के दिनों में दशे के कई 
बड़े शहरों में इस स्कीम को लाग ूभी 
कर दिया गया। इस स्कीम को घरेल ू
कामगारों के लिए तोहफ़ा बताना न 
सिर्फ़  घरों में काम करने वाले कामगारों 
(स्त्री-परुुष) के साथ एक भद्दा मज़ाक 
हैं, बल्कि यह पूँजीवादी अमानवीयता 
और शोषण की नयी बानगी पेश करता 
ह।ै

“इंस्टा मेड” ही “इंस्टा हेल्प” है, 
यानी गंगाधर ही शक्तिमान है

अर्बन कम्पनी के कर्ताधर्ता वरुण 
खतेान पर मोदी सरकार का बहुत गहरा 
असर पड़ा ह।ै जैसे मोदी सरकार दशेभर 
में बस शहरों-गाँव के बस नाम बदल 
दतेी ह,ै ठीक इसी परम्परा को आगे 
बढ़ाते हुए अर्बन कम्पनी के वरुण ने 
“इसं्टा मडे” स्कीम का भी नाम बदल 
कर “इसं्टा हले्प” कर दिया ह।ै स्कीम 
का नाम बदलने के पीछे कम्पनी का 
तर्क  बहुत हास्यास्पद ह।ै इसं्टा हले्प 
नाम रखने में घरेल ू कामगारों के श्रम 
की “गरिमा” को ठेस नहीं पहुचँगेी 
और उन्हें “सम्मानजनक” ज़िन्दगी 
मिल सकेगी! यानी काम उसी तरह 
से अपमानजनक तरीक़े  से करवाया 
जायेगा, गरिमा को ठेस पहुचँायी 
जायेगी, लेकिन अब “मडे” यानी 
“नौकर” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया 
जायेगा! यानी यह वही बात हो गयी 
कि कूड़ेदान का नाम बदलकर अगर 
इत्रदान रख देंगे तो उसमें से ख़शुब ू
आने लगेगी! भाषा या नाम बदल दनेे 
से सच्चाई नहीं बदल जाती ह।ै

घरेल ू कामगारों की सस्ती 
श्रमशक्ति पर गिद्ध निगाह लगाये बैठी 
अर्बन कम्पनी उनके श्रम के ज़रिये 
मनुाफ़ा बनाने के लिए ही अपनी ‘इसं्टा 
हले्प ’ स्कीम को लेकर आयी ह।ै

घरेल ू कामगार मध्यवर्गीय, उच्च 
मध्यवर्गीय कॉलोनियों, अपार्टमेंण्टों, 
बड़ी हाउसिग बिल्डिंगों में रहने वाले 
लोगों के घरों में झाड़ू -पोछा, बर्तन 

साफ़ करने, गाड़ी साफ़ करने से लेकर 
माली का काम करते हैं। अब तक 
घरों में काम करने वाली महिलाए ँ
सीध े निजी उपभोक्ताओ ं को अपनी 
सेवाए ँ प्रदान कर मज़दरूी पाती थीं। 
बतौर नियोक्ता यह मध्यवर्गीय व 
उच्चवर्गीय आबादी घरेल ू कामगारों 
को अपनी आय से मज़दरूी दतेे हैं। ये 
आबादी इन घरेल ू कामगार के श्रम 
के उत्पाद को माल के तौर पर किसी 
और को नहीं बेचते बल्कि उसका 
व्यक्तिगत उपभोग करते हैं। पूँजीपति 
मज़दरू के श्रम का इस्तेमाल उत्पादक 
उपभोग, यानी मालों के उत्पादन में 
करता ह ैऔर उस माल को बाज़ार में 
बेचता ह।ै घरेल ू कामगार के श्रम को 
भाड़े पर इस्तेमाल करने वाले उच्च व 
मध्यवर्गीय परिवार उसे माल उत्पादन 
में लगाकर बाज़ार में माल बेचकर 
मनुाफ़ा नहीं कमाते। वे इस श्रम द्वारा 
पैदा सेवाओ ंका स्वयं उपभोग करते हैं। 
इसलिए घरेल ूकामगारों की श्रमशक्ति 
वैयक्तिक उपभोक्ता परिवारों को सीध े
वैयक्तिक उपभोग के लिए बेच े जाने 
की सरूत में माल उत्पादन में नहीं ख़र्च 
होती ह ै और इसलिए मलू्य व बेशी 
मलू्य नहीं पैदा करती ह।ै इसलिए यह 
मलू्य पैदा करने वाला श्रम, यानी पूँजी 
के लिए उत्पादक श्रम नहीं ह।ै इस सरूत 
में भी घरेल ू कामगार एक मज़दरू ही 
होता ह,ै क्योंकि वह अपनी श्रमशक्ति 
बेचता ह ैजो कि एक माल में तब्दील 
हो चकुी ह।ै लेकिन वह उत्पादक श्रम 
में नहीं लगता, बल्कि ग़ैर-उत्पादन श्रम 
में लगता ह।ै वह सामाजिक रूप से इन 
वर्गों के लिए ज़रूरी ह,ै लेकिन पूँजी के 
लिए मलू्य का उत्पादन करने वाला 
उत्पादक श्रम नहीं ह।ै क्या ऐसे में घरेल ू
कामगारों का शोषण होता ह?ै हाँ होता 
ह।ै क्योंकि उसकी श्रमशक्ति माल 
में तब्दील हो चकुी ह ै और औसत 
सामाजिक उत्पादकता के अनसुार 
साधारण श्रम (अकुशल श्रम) एक 
निश्चित श्रमकाल में जितना मलू्य पैदा 
करता ह,ै घरेल ूकामगार की श्रमशक्ति 
भी उत्पादक गतिविधि में लगने पर 
उतना ही मलू्य पैदा करती, जबकि 
उसकी श्रमशक्ति का मलू्य उससे 
कम होता ह।ै शोषण एक सामाजिक 
सम्बन्ध ह ै और ग़ैर-उत्पादन श्रम में 
लगे मज़दरूों के शोषण को समझने के 
लिए इस बात को समझना अनिवार्य 
ह।ै

अब स्थिति बदल रही ह।ै तमाम 
कम्पनियाँ पैदा हो चकुी हैं जो पहले 
से ही घरेल ू कामगार महुयैा कराने 
का काम कर रही हैं और अब अर्बन 
कम्पनी जैसे प्लेटफॉर्म चलाने वाले 
पूँजीपति भी इस क्षेत्र में मनुाफ़ा 
पीटने के उद्देश्य से घसु रह े हैं। लटूने 
के मक़सद से ही अर्बन कम्पनी इन 

कामगारों का अपने प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड ऐप 
पर पंजीकरण करेगी और इस सेवा को 
महुयैा करने की एवज़ में उपभोक्ताओ ं
द्वारा किये जाने वाले भगुतान यानी 
सेवा की बाज़ार क़ीमत का एक हिस्सा 
मनुाफ़े  के रूप में अर्बन कम्पनी को 
मिलेगा। चूकँि घरेल ू कामगार अब 
स्वयं अपनी श्रमशक्ति वैयक्तिक 
उपभोक्ता को नहीं बेच रह े हैं, जो 
इसका व्यक्तिगत उपभोग करने वाले 
हैं, बल्कि अब एक कम्पनी उन्हें भाड़े 
पर रखती ह ै और उनकी श्रमशक्ति 
का इस्तेमाल एक उपयोगी सेवा के 
उत्पादन में किया जाता ह ै और उस 
सेवा को व्यक्तिगत उपभोक्ता को यह 
कम्पनी बेच रही ह,ै इसलिए यह पूँजी 
के लिए उत्पादक श्रम बन गया और 
उसके लिए बेशी मलू्य पैदा कर रहा ह।ै 
हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई 
कम्पनी जब किसी मज़दरू को काम 
पर रखती ह ैऔर उसके द्वारा उत्पादित 
सेवा (जो एक माल ही ह)ै को बेचती 
ह,ै तो वह कम्पनी माल उत्पादन 
करवा रही ह,ै उसे बेच रही ह ैऔर उस 
मज़दरू के बेशी श्रम का शोषण कर रही 
ह।ै कम्पनी मज़दरू को सिर्फ़  उसकी 
श्रमशक्ति का मलू्य दतेी ह,ै जबकि 
उसके द्वारा उत्पादित माल या सेवा का 
मलू्य उससे कहीं ज़्यादा ह।ै यह अन्तर 
ही बेशी मलू्य ह ैजो कम्पनी के मनुाफ़े  
का स्रोत ह।ै

अर्बन कम्पनी का दावा और 
हक़ीक़त

अर्बन कम्पनी यह दावा कर रही ह ै
कि इससे घरेल ूकामगारों को “फ़ायदा” 
होगा! उन्हें सिर्फ़  15 मिनट के भीतर 
काम महुयैा कराया जायेगा! कम्पनी 
यह भी दावे कर रही ह ैकि इसके ज़रिये 
घरेल ूकामगार ख़ूब कमाई करेंगी और 
यह उनके श्रम को गरिमा दगेा! लेकिन 
इन दावों के पीछे की हक़ीक़त क्या ह ै
इसको दखेते हैं!

घरेल ू कामगारों के तहत काम 
करने वाली आबादी में अधिकांश 
संख्या स्त्री मज़दरूों की ह।ै काम के 
दौरान घरेल ू कामगारों की सरुक्षा की 
गारण्टी सनुिश्चित करने की कोई 
जवाबदहेी कम्पनी अपने ऊपर नहीं 
लेगी। गडुगाँव से लेकर नोएडा और 
दिल्ली के अलग-अलग मध्यवर्गीय 
कॉलोनियों में घरेल ूकामगारों के साथ 
होने वाली जघन्य घटनाओ,ं यौन-
उत्पीड़न, छेड़खानी, जातिगत भदेभाव 
इत्यादि ख़बरों के हम साक्षी बनते रहते 
हैं। कई मसले तो पैसों के ढेर के नीच े
दबा दिये जाते हैं और सामने तक नहीं 
आते। 15 मिनट में सेवा महुयैा कराने 
वाली इस स्कीम के आने के बाद ऐसी 
घटनाए ँऔर बढ़ेंगी क्योंकि भारत का 
खाया-पीया-अघाया और मानवीय 

मलू्यों से रहित खाता-पीता मध्य 
वर्ग कम से कम समय में अधिक से 
अधिक काम करवाने की लालसा के 
साथ इसं्टा हले्प का इस्तेमाल करेगा 
और प्लेटफ़ॉर्म कम्पनियाँ क्योंकि 
औपचारिक तौर पर नियोक्ता की 
भमूिका में नहीं हैं, इसलिए उनकी कोई 
जवाबदहेी इन तमाम मसलों पर नहीं 
होगी। प्लेटफ़ॉर्म कम्पनी से पहले यह 
काम तमाम प्लेसमणे्ट एजेंसियाँ करती 
रही हैं, जो उचित मज़दरूी या सरुक्षा 
की गारण्टी दिये बिना रोज़गार के लिए 
उच्च शलु्क वसलू कर घरेल ूश्रमिकों 
का शोषण करती हैं। श्रमिकों को 
अक्सर उनके रोज़गार की शर्तों (जिनमें 
वेतन या नौकरी की ज़िम्मेदारियाँ 
शामिल हैं) के बारे में जानकारी नहीं 
दी जाती ह।ै

आज इसं्टामार्ट, ब्लिंकिट, जोमटैो 
इत्यादि जैसी प्लेटफ़ॉर्म कम्पनियों 
के गिग मज़दरूों के उदाहरण भी 
हमारे सामने हैं। इसं्टा हले्प स्कीम 
की हक़ीक़त समझने से पहले हम 
गिग अर्थव्यवस्था में काम कर रह े
मज़दरूों की हालत पर एक बार ग़ौर 
करते हैं। स्विगी, ज़ोमटैो, इसं्टामार्ट, 
अर्बन कम्पनी आदि जैसे प्लेटफ़ॉर्मस 
के लिए काम करने वाले चालक, 
होम डिलिवरी मज़दरू आदि को हम 
प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स  कहते 
हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म कम्पनियाँ ख़ुद को 
नियोक्ता नहीं बताती हैं और इसलिए 
मज़दरूों को आने वाली किसी भी 
समस्या के लिए ज़िम्मेदारी नहीं लेती 
हैं। ये सभी कम्पनियाँ ये दावा करती हैं 
कि इनका काम सिर्फ़  सचूना जटुाकर 
उपभोक्ताओ ं और सेवा-प्रदाताओ ं
तक पहुचँाना होता ह।ै उनके अनसुार 
मज़दरू उनके कर्मचारी नहीं हैं बल्कि 
अपने काम के मालिक वे ख़ुद हैं, 
लेकिन असलियत में सेवा की क़ीमत 
ये कम्पनियाँ तय करती हैं, सेवा की 
स्थितियाँ और शर्तें भी ये कम्पनियाँ 
ही तय करती हैं। ऐसे में, वास्तव में 
उनकी भमूिका नियोक्ता की ही होती 
ह।ै इस बात को समझने के लिए हम 
एक डिलिवरी बॉय का उदाहरण लेते 
हैं। प्रति डिलिवरी मिलने वाले रुपये 
को तय करने का काम 
कम्पनी करती ह,ै समय 
से डिलिवरी करने से 
लेकर एक दिन में न्यूनतम 
डिलिवरी कि संख्या जैसे 
अन्य तमाम तरह की शर्तें 
लाग ूकरने का काम यही 
कम्पनियाँ करती हैं और 
अगर कोई डिलिवरी 
बॉय इनके मानकों के 
हिसाब से काम नहीं कर 
पाता ह ैतो उसकी रेटिग 
कम हो जाती ह,ै जिससे 

की उसे काम मिलना मशु्किल होता 
जाता ह।ै कम्पनी की शर्तों को परूा करने 
के लिए और गजु़ारे लायक कमाई के 
लिए इस अर्थव्यवस्था में लगे मज़दरूों 
को रोज़ाना 12-15 घण्टे काम करना 
होता ह।ै इसके साथ ही इन मज़दरूों के 
साथ आए-दिन होने वाले भदेभाव, 
उत्पीड़न और अमानवीय घटनाओ ं
की भी कहीं कोई सनुवाई नहीं ह।ै 
अब इस दायरे में घरेल ूकामगारों को 
भी लाया जा रहा ह।ै इसं्टा मडे स्कीम 
के आने से घरेल ूकामगारों का शोषण 
और उत्पीड़न बरक़रार रहगेा और अब 
उनके इस शोषण का सीधा फ़ायदा 
पूँजीपतियों को मिलेगा।

जब तक घरेल ू मज़दरूों को 
आधिकारिक तौर पर मज़दरू का दर्जा 
नहीं मिलेगा, तब तक ऐसी सभी स्कीम 
उनके हक़-अधिकारों को कुचलने का 
ही एक माध्यम बनेगी। 

‘दिल्ली घरेलू कामगार 
यूनियन’ माँग करती है कि : 
l घरेल ू मज़दरूों का श्रम विभाग 

में पँजीकरण किया जाये और वहीं से 
उनका प्लेसमणे्ट हो। 
l बिचौलिये का काम करने 

वाली प्लेसमणे्ट एजेंसियों और 
प्लेटफार्म बेस्ड कम्पनी की भमूिका 
को विनियमित किया जाय और 
उनके साथ कामगारों के सम्बन्ध को 
नियोक्ता-मज़दरू सम्बन्ध के रूप में 
स्वीकारा जाय ताकि उन्हें सारे श्रम 
अधिकार प्राप्त हो सकें । कालान्तर में 
ऐसी निजी कम्पनियों की भमूिका को 
ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
l घरेल ूकामगारों के लिए सरकार 

‘लेबर एक्सचेंज’ का गठन करे, 
जिसके ज़रिये ही कोई उन्हें काम पर 
रख सकता ह।ै
l घरेल ू मज़दरूों का वेतन, 

ओवरटाइम व अन्य सवुिधाए ँ सीध े
उनके खाते में पहुचँ।े 

हम अर्बन कम्पनी की इस स्कीम 
के ख़िलाफ़ घरेल ूकामगारों को एकजटु 
और संगठित होने का आह्वान करते हैं।

अर्बन कम्पनी की “इंस्टा हेल्प” स्कीम: घरेलू कामगारो ंकी सस्ती श्रमशक्ति से मनुाफ़ा कमाने की स्कीम!
रोज़गार के नाम पर शोषण और बदहाली को बढ़ावा देता  

‘प्लेटफ़ॉर्म कम्पनियो’ं का नेटवर्क !
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l अविनाश

हाथ मिलाओ साथी, दखेो
अभी हथेलियों में गर्मी ह ै। 
पंजों का कस बना हुआ ह ै। 
पीठ अभी सीधी ह,ै 
सिर भी तना हुआ ह ै। 
अन्धकार तो घना हुआ ह ै
मगर गोलियथ से डेविड का 
द्वंद्व अभी भी ठना हुआ ह ै।

                 – शशिप्रकाश 

फ़ासीवादी मोदी सरकार के 
कार्यकाल में छात्र-यवुा आन्दोलनों पर 
दमन का पाटा लगातार चल रहा ह।ै 
मगर सड़कों पर बढ़ते इन आन्दोलनों 
को दबाने की तमाम कोशिशों के 
बावजदू संघर्ष थम नहीं रहा ह।ै ऐसे 
में हमें यह समझने की ज़रूरत ह ै कि 
छात्र-यवुा आन्दोलनों पर हो रहा 
हमला, जनवादी अधिकारों पर हो 
रह ेव्यापक हमले का ही एक अगं ह।ै 
आम महेनतकश जनता को भी इन 
जनवादी अधिकारों पर हो रह ेहमलों 
को समझने और उनके साथ खड़ा 
होने की आवश्यकता ह।ै आइए सबसे 
पहले जनवादी अधिकारों और छात्र-
यवुा आन्दोलन पर हो रह े हमलों के 
कारणों की पड़ताल करते हैं।

छात्र-यवुा आन्दोलन और 
जनवादी अधिकारो ंपर हमले के 

कारण
आज एक ओर जहाँ फ़ासीवादी 

मोदी सरकार के आने के बाद से 
निजीकरण और उदारीकरण की 
नीतियाँ तेज़ गति से लाग ूकी जा रही 
हैं, वहीं जनता के पैसे से खड़े किए 
गए पब्लिक सेक्टर के संस्थानों को 
जानबझूकर बर्बाद करके पूँजीपतियों 
को बेचा जा रहा ह।ै “नयी शिक्षा 
नीति” और “अग्निवीर” जैसी 
योजनाए ँ सीध े तौर पर शिक्षा के 
बाज़ारीकरण और पब्लिक सेक्टर 
में ठेकाकरण को बढ़ावा द े रही हैं। 
दसूरी ओर इन नीतियों का प्रभाव 
आम जनजीवन में भी साफ़ दखेा जा 
सकता ह ै महगँाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी 
और चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था ने 
जनता की हालत बदतर बना दी ह।ै

मगर इन मदु्दों पर चर्चा कहाँ हो 
रही ह?ै इन वास्तविक समस्याओ ंसे 
ध्यान भटकाने के लिए फ़ासीवादी 
मोदी सरकार ने नकली दशु्मन खड़ा 
करते हुए, साम्प्रदायिक फ़ासीवादी 
उन्माद भड़काने का काम तेज़ कर 
दिया ह।ै हर दिन नए नारे और मदु्दे 
उछाले जा रह े हैं—"लव जिहाद", 
“शरबत जिहाद", “गौ रक्षा", 
“औरंगजेब”, प्रोपेगैण्डा फिल्में, 
संभल-अजमरे व अन्य जगहों पर 
परुातत्व विभाग द्वारा निरीक्षण के 

आदशे, उपासना स्थल अधिनियम, 
1991 में बदलाव की कोशिशें, 
धार्मिक अनषु्ठानों व धर्म संसदों और 
वक्फ़ बोर्ड के नाम पर समाज में 
साम्प्रदायिक तनाव खड़ा करने की 
कोशिशें लगातार जारी हैं। 

ऐसे में जब प्रगतिशील संगठन, 
न्यायपसन्द छात्र-यवुा, बदु्धिजीवी, 
कलाकार, पत्रकार और मानवाधिकार 
कार्यकर्ता भाजपा के फ़ासीवादी 
चरित्र की पोल खोल रह े हैं, तब 
सरकार जनता के सीमित जनवादी 
अधिकारों और छात्र-यवुा आन्दोलनों 
को कुचलने पर आमादा ह।ै इसका 
उद्देश्य स्पष्ट ह ै - जनअसन्तोष की 
आचँ भाजपा के सिंहासन को राख 
कर दनेे से पहले ही बझुा दी जाये। 
यही कारण ह ै कि आज सामाजिक-
राजनीतिक कार्यकर्ताओ,ं प्रगतिशील 
लेखकों, निष्पक्ष पत्रकारों, जागरूक 
छात्र-यवुाओ ं और सच्चाई बोलने 
वाले कलाकारों की आवाज़ों को 
व्यवस्थित ढंग से दबाया जा रहा ह।ै

सत्ता के इस दमनचक्र में 
यएूपीए, एनएसए जैसे काले क़ाननूों 
का इस्तेमाल, फर्जी मकुदमों का 
सिलसिला और निरन्तर प्रताड़ना 
के जरिए विरोध की आवाज़ों को 
कुचला जा रहा ह।ै इन हालात में 
हमें यह समझना होगा कि छात्र-यवुा 
आन्दोलन पर हमला, फ़ासीवादी 
मोदी सरकार द्वारा जनवादी 
अधिकारों को कुचलने की व्यापक 
रणनीति का हिस्सा ह।ै छात्र-यवुा 
आन्दोलन और कैम्पस जनवाद - 
यानी कैम्पस में विचारों की खलुी 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता - सत्ता 
की गलत नीतियों को चनुौती दनेे का 
प्रमखु केन्द्र बने हुए हैं। यही वजह ह ै
कि 2014 के बाद से फ़ासीवादी मोदी 
सरकार लगातार इन आन्दोलनों को 
कुचलने की कोशिश कर रही ह ै - 
चाह ेवह रोहित वेमलुा की संस्थागत 
हत्या हो या FTII के छात्रों का 
संघर्ष, हदैराबाद विश्वविद्यालय का 
आन्दोलन हो या जेएनय ू में दशेद्रोह 
के झठेू मकुदम,े यह सब उसी कड़ी से 
जाकर ही जड़ुते हैं।

छात्र-यवुा आन्दोलन की  
बढ़ती तीव्रता

छात्र-यवुा आन्दोलन में निरन्तरता 
और तीव्रता में गणुात्मक वदृ्धि हुई ह।ै 
ऐसे में जहाँ एक ओर विश्वविद्यालयों 
को फ़ासीवाद की प्रयोगशाला बनाने 
का काम तेज़ी से किया जा रहा ह,ै 
जिसके तहत लखनऊ विश्वविद्यालय 
ने फ़रमान में दखेने को मिलता ह,ै 
जिसमें ‘प्रोफ़े सर ऑफ़ प्रैक्टिस’ के 
तहत शिक्षकों की नियकु्ति के लिए 
शकै्षणिक योग्यता की शर्त ही समाप्त 
कर दिया गया ह।ै इन तथाकथित 
प्रोफ़े सरों की नियकु्ति के लिए कोई 
शकै्षणिक योग्यता नहीं रखी गई ह।ै 
ज़ाहिर ह,ै यह शकै्षणिक संस्थानों में 
फ़ासीवादी गरु्गों को शिक्षकों के नाम 
पर घसुाने का एक षड्यन्त्र ह।ै ठीक इसी 
तरह, राम मन्दिर के उदघ्ाटन की बरसी 
पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में हनमुान 
चालीसा के पाठ से लेकर तरह-तरह के 
धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कराये जा 
रह ेह।ै संघ की फ़ासिस्ट गणु्डावाहिनी 
एबीवीपी के सम्मेलन के लिए गोरखपरु 
विश्वविद्यालय प्रशासन ने पलकें  
बिछा दीं गयी, और जिला प्रशासन 
ने विद्यालयों को आदशे दिया कि वे 
अपने छात्रों को सम्मेलन में लेकर 
जाये।ँ वहीं दसूरी ओर फ़ासीवादी मोदी 
सरकार द्वारा किये जा रह े व्यवस्थित 
हमलों के ख़िलाफ़ प्रतिरोध भी दखेने 
को मिला ह।ै ऐसे में अभी हाल ही में 
हुये छात्र-यवुा आन्दोलन हमारे सामने 
कुछ बेहद ज़रूरी सवाल लेकर सामने 
लेकर खड़ें हैं।

जामिया छात्र आन्दोलन : दमन 
के बावजदू संघी साजिशो ंका 

ज़बरदस्त प्रतिरोध
15 दिसम्बर 2019 को हुई 

पलुिस की जघन्य बर्बरता के विरोध 
में 16 दिसम्बर 2024 को जामिया के 
छात्र एक बार फिर एकजटु हुए। यह 
वही तारीख थी जब दिल्ली पलुिस 
ने परिसर में घसुकर जाकिर हुसैन 
पसु्तकालय में पढ़ रह े निरीह छात्रों 
को बेरहमी से पीटा था। इस बार भी 
प्रदर्शनकारियों पर भयंकर दमन ढाया 

गया—पलुिस ने छात्रों को जबरन 
हटाने की कोशिश की, धरना स्थल 
को खाली करवाया और आन्दोलन 
को कुचलने की हर सम्भव साजिश 
रची। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन 
की सबसे शर्मनाक हरक़त तब सामने 
आई, जब उसने शताब्दी द्वार (गेट 
नम्बर 13), लॉ फैकल्टी गेट और 
अन्य स्थानों पर 17 छात्रों के नाम, 
पते, कोर्स और व्यक्तिगत विवरण 
वाली एक सचूी सार्वजनिक कर दी। 
इनमें कई किशोर महिला छात्राए ँ भी 
शामिल थीं, जिनके निजी फोन नम्बर 
तक लोगों के सामने प्रकाशित कर दिए 
गए। यह न सिर्फ  निजता के अधिकार 
का गम्भीर उल्लंघन था, बल्कि छात्रों 
को प्रताड़ित करने और उनकी सरुक्षा 
को जानबझूकर ख़तरे में डालने का 
सनुियोजित षड्यन्त्र भी था। मगर 
इन सारे दमन की कार्यवाही  में कोई 
आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जब 
जामिया के वीसी खदु एबीवीपी के परू्व 
सदस्य रह े हैं और सीएए-एनआरसी 
जैसे विवादास्पद क़ाननूों का खलुा 
समर्थन कर चकेु हैं तो आप इनसे क्या 
ही उम्मीद रख सकते ह।ै फ़ासीवादी 
मीडिया ने एक बार फिर इस मौक़े  का 
फायदा उठाकर जामिया को बदनाम 
करने की कोशिश की, और प्रशासन 
ने उनके साथ मिलीभगत करते हुए 
छात्रों के ख़िलाफ़ यह घणृित कदम 
उठाया। लेकिन छात्रों ने हार नहीं 
मानी! उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ  संघी 
साजिशों को बेनकाब किया, बल्कि 
इस दमनकारी व्यवस्था के ख़िलाफ़ 
जबरदस्त प्रतिरोध भी खड़ा किया। यह 
संघर्ष सिर्फ  जामिया तक सीमित नहीं 
ह,ै बल्कि यह परेू दशे के छात्रों और 
यवुाओ ंके लिए एक स्पष्ट सन्देश ह ैकि 
फ़ासीवादी ताकतों के ख़िलाफ़ लड़ाई 
जारी रहगेी!

हैदराबाद छात्र आन्दोलन : 
बुर्जुआ पार्टी के सहारे फ़ासीवाद 

को हराने का भ्रम
एक गहरा भ्रम आज छात्र 

आन्दोलनों में व्याप्त ह—ैकि मोदी 
सरकार के फ़ासीवादी रवैये के 

ख़िलाफ़ किसी बरु्जुआ चनुावी पार्टी 
या उसके छात्र संगठनों के माध्यम से 
प्रतिरोध सम्भव ह।ै हदैराबाद केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय (HCU) के हालिया 
संघर्ष ने इस झठूी उम्मीद की पोल 
खोलकर रख दी ह।ै

एचसीय ूके छात्र तेलंगाना सरकार 
द्वारा विश्वविद्यालय की 400 एकड़ 
जमीन की नीलामी के ख़िलाफ़ डटे 
हुए थे। उनकी माँग स्पष्ट थी—कैम्पस 
की ज़मीन पर छात्रों के अधिकार और 
स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण। 
लेकिन जब छात्रों ने परू्वी कैम्पस 
में ज़मीन साफ़ करने आयी JCB 
मशीनों को रोकने की कोशिश की, 
तो तेलंगाना पलुिस ने बर्बरता का 
नंगा नाच किया—छात्रों को ज़मीन पर 
घसीटा, लाठियाँ बरसाई ं और दर्जनों 
को हिरासत में ले लिया गया। यह सारा 
काम कांग्रेस शासित राज्य में हुआ ह ै
और ख़ास तौर से इस परेू प्रकरण में 
कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयआूयी 
की सनुियोजित चपु्पी बहुत कुछ कह 
जाती ह।ै साथ ही, यह उन तमाम 
तथाकथित ‘प्रगतिशील’ छात्र संगठनों 
की वास्तविक प्रकृति को भी उजागर 
करता ह,ै जो खदु को स्वतन्त्र बताने 
का दावा ठोकते रहते हैं। क्या इसी 
कांग्रेस सरकार के सहारे फ़ासीवाद को 
हराने की योजना बनाई जा रही ह?ै

जादवपुर विश्वविद्यालय: छात्रों  
का संघर्ष और टीएमसी सरकार 

का दमनचक्र
1 मार्च 2025 को जादवपरु 

विश्वविद्यालय के छात्रों ने पश्चिम 
बंगाल के शिक्षा मन्त्री ब्रत्य बस ु
के सामने एक स्पष्ट सवाल रखा—
आखिर परिसर में छात्र संघ चनुाव 
कराने की उनकी न्यायसंगत और 
लोकतान्त्रिक माँग को लगातार 
अनसनुा क्यों किया जा रहा ह?ै लेकिन 
जवाब में मन्त्री महोदय ने मौक़े  से 
भागने को ही उचित समझा। और इस 
भागदौड़ में उनके क़ाफिले की एक 
गाड़ी ने एक छात्र को गम्भीर रूप से 
घायल कर दिया। यह घटना इसलिए 
भी चौंकाने वाली ह ैक्योंकि जादवपरु 
विश्वविद्यालय में पिछले पाँच साल से 
कोई छात्रसंघ चनुाव नहीं हुआ ह।ै यह 
साफ़ दिखाता ह ै कि विश्वविद्यालय 
प्रशासन किसके इशारों पर नाच रहा ह।ै 
जादवपरु पलुिस ने भी सत्तारूढ़ दल के 
प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दतेे हुए 
छात्रों के थाने पर धरना दनेे के बाद ही 
एफआईआर दर्ज की। हरैानी की बात 
यह ह ै कि यह एक शान्तिपरू्ण प्रदर्शन 
था, जिसमें साधारण छात्र शामिल थे। 
लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें डराने के 
लिए भारी पलुिस बल और अर्धसैनिक 
दगंा नियन्त्रण टुकड़ियों को तैनात कर 

अँधेरा है घना पर संघर्ष है ठना
साम्प्रदायिक फ़ासीवादी दौर में घटता जनवादी स्पेस व बढ़ते छात्र-यवुा आन्दोलन
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l आनन्द 
पिछली 3 और 4 अप्रैल को 

आख़िरकार मोदी-शाह सरकार वक़्फ़ 
(संशोधन) विधयेक-2025 को क्रमश: 
लोकसभा और राज्यसभा में पारित 
करवाने में कामयाब हो गयी। अगले ही 
दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मरु्मू ने झटपट इस 
विधयेक को मजंरूी दतेे हुए इसे क़ाननूी 
जामा पहना दिया। चूकँि फ़ासिस्टों के 
पास अपने दम पर इस विधयेक को 
पारित करवाने के लिए ज़रूरी बहुमत 
नहीं था इसलिए वे अपने गठबन्धन के 
घटक दलों, मखु्य रूप से चन्द्रबाब ूनायडू 
की तेलगुदूशेम पार्टी और नीतीश कुमार 
की जनता दल (यनूाइटेड), के समर्थन 
पर निर्भर पर थे। इन दो घोर जनविरोधी, 
मौक़ापरस्त और अल्पसंख्यक-विरोधी 
दलों ने फ़ासिस्टों को निराश नहीं किया 
और कुछ मामलूी संशोधनों को सझुाने 
के बाद निहायत ही बेशर्मी से इस 
विधयेक के पक्ष में मत दकेर फ़ासिस्टों 
के संकटमोचन का काम किया। कांग्रेस 
सहित तमाम विपक्षी दलों ने संवैधानिक 
प्रावधानों का हवाला दतेे हुए इस 
विधयेक के ख़िलाफ़ मत दिया। सवाल 
यह उठता ह ै कि इन संशोधनों पर हम 
मज़दरूों का नज़रिया क्या होना चाहिए। 
वक़्फ़ क़ाननू में फ़ासिस्टों द्वारा किये 
गये नये संशोधनों का विरोध ज़्यादातर 
क़ाननूी और संवैधानिक नज़रिये से ही 
हो रहा ह।ै परन्तु फ़ासिस्टों की असली 
चाल समझने के लिए हमें क़ाननूी और 
संवैधानिक पहलओु ंसे आगे जाकर इस 
मदु्दे की तह में जाना होगा और इसके 
पीछे की राजनीति को समझना होगा।

वक़्फ़ है क्या?
वक़्फ़ इस्लाम धर्म में ख़ैरात के कई 

तरीक़ों में से एक ह।ै इसके तहत कोई 
व्यक्ति अपनी चल या अचल सम्पत्ति 
को किसी धर्मार्थ कार्य जैसे मस्जिद, 
कब्रिस्तान, मदरसा, अनाथालय, 
अस्पताल इत्यादि के लिए द ेसकता ह।ै 
यह स्थायी रूप से दिया गया दान होता 
ह ैयानी एक बार कोई सम्पत्ति दान दनेे 
के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता 
ह ै क्योंकि इस्लाम धर्म की मान्यता ह ै
कि वक़्फ़ को दिया गया दान अल्लाह 
को समर्पित होता ह।ै ग़ौरतलब ह ै कि 
भारत में वक़्फ़ की यह प्रथा सदियों से 
चली आयी ह।ै दिल्ली सल्तनत और 
मगु़ल कालीन शासकों के समय से ही 
वक़्फ़ सम्पत्तियों के प्रशासन और उनके 
ऊपर निगरानी रखने की व्यवस्था रही 
ह।ै अगं्रेज़ों ने भारत पर क़ब्ज़ा जमाने के 
बाद वक़्फ़ की सम्पत्तियों के विनियमन 
के लिए क़ाननू बनाए और उनमें समय-
समय पर संशोधन किये। आज़ादी के 
बाद वक़्फ़ की सम्पत्तियों के प्रबन्धन 
हते ु1954 में एक केन्द्रीय वक़्फ़ क़ाननू 
बनाया गया। 1995 में इस क़ाननू को 
भगं करके एक नया क़ाननू लाया गया। 
2013 में वक़्फ़ अधिनियम 1995 में 
कुछ संशोधन किये गये थे। मौजदूा 
संशोधन 1995 के ही वक़्फ़ काऩनू 
में किये गये हैं। वक़्फ़ क़ाननू के तहत 
वक़्फ़ सम्पत्तियों का प्रबन्धन विभिन्न 
राज्यों में स्थित 30 वक़्फ़ बोर्ड और 

एक केन्द्रीय वक़्फ़ परिषद द्वारा किया 
जाता ह।ै        

वक़्फ़ क़ाननू में संशोधन के पक्ष 
में सरकारी दावे     

संसद में वक़्फ़ क़ाननू में किये 
जा रह े संशोधनों की वकालत करते 
हुए गहृमन्त्री अमित शाह ने कहा कि 
इन संशोधनों का मक़सद मसु्लिमों 
के धार्मिक मामलों में राज्य की 
दख़लन्दाज़ी को बढ़ावा दनेा नहीं 
ह ै बल्कि उनकी धार्मिक व धर्मार्थ 
सम्पत्तियों के प्रशासन को प्रभावी 
बनाना ह।ै उन्होंने बताया कि सरकार की 
मशंा वक़्फ़ सम्पत्तियों के प्रशासन को 
ज़्यादा पारदर्शी व जवाबदहे बनाने तथा 
भ्रष्टाचार को दरू करने की ह।ै उन्होंने इन 
संशोधनों के ज़रिये वक़्फ़ निकायों का 
जनवादीकरण करने की बात भी की। 
साथ ही उन्होंने वक़्फ़ सम्पत्तियों के 
रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण की ज़रूरत 
पर बल दिया ह।ै उनका दावा ह ै कि 
इस विधयेक के लाग ूहोने का फ़ायदा 
ग़रीब मसुलमानों, मसुलमान औरतों, 
पसमांदा मसुलमानों आदि को होगा। 
परन्तु जैसे ही हम इन दावों की पड़ताल 
सच्चाई की रोशनी में करते हैं तो इन 
दावों की हवा निकल जाती ह ै और 
यह स्पष्ट हो जाता ह ै कि यह मसु्लिम 
अल्पसंख्यकों पर एक नया फ़ासीवादी 
हमला और साम्प्रदायिकीकरण की 
नयी साज़िश ह।ै

वक़्फ़ क़ाननू में संशोधन के पीछे 
फ़ासिस्टों  की असली मंशा
वक़्फ़ सम्पत्तियों के कुप्रबन्धन और 

उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के तथ्य से इन्कार 
नहीं किया जा सकता। परन्तु वक़्फ़ 
ही क्यों, सच तो यह ह ै कि इस दशे 
में धर्म-कर्म के नाम पर सभी धर्मों की 
धार्मिक व धर्मार्थ संस्थाओ ंने सम्पत्ति 
का विशाल अम्बार खड़ा किया हुआ 
ह ैजिनके प्रबन्धन में भी कोई जवाबदहेी 
या पारदर्शिता नहीं ह ैऔर इस मामले 
में हिन्दू धर्म के मन्दिरों, ट्रस्टों आदि 
में जो अरबों-खरबों का भ्रष्टाचार 
होता ह,ै उसका तो किसी अन्य धर्म 
में कोई मकु़ाबला ही नहीं ह।ै ऐसे में 
केवल इस्लाम धर्म की किसी संस्था में 
भ्रष्टाचार को लेकर ही अमित शाह के 
पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा ह?ै शाह इतने 
भोले तो हैं नहीं कि उन्हें यह पता ही 
न होगा कि इस दशे में तमाम मन्दिरों, 
मठों, गरुुद्वारों, गिरजाघरों और बाबाओ ं
के तमाम आश्रमों ने लोगों की धार्मिक 
आस्था के नाम पर अकूत सम्पदा 
इकट्ठी कर रखी ह ैऔर उनके प्रबन्धन में 
भी ज़बर्दस्त भ्रष्टाचार होता ह।ै वास्तव 
में, सबसे ज़्यादा समदृ्ध तो तमाम हिन्दू 
मन्दिरों के ट्रस्ट व बोर्ड आदि हैं, जिनके 
पास जमा अथाह सम्पत्ति व धन-दौलत 
पर दशकों से गम्भीर सवाल उठते रह ेहैं। 
इसी प्रकार तमाम गरुुद्वारों व गिरजाघरों 
और मठों के पास जमा चल व अचल 
सम्पत्ति का कोई हिसाब नहीं ह।ै 

लेकिन सरकार को इन सभी 
सम्पत्तियों के प्रशासन को प्रभावी 
व जवाबदहे बनाने का ख़्याल नहीं 

आया और उनके निशाने पर सिर्फ़  
एक ही मजहब की संस्थाए ँ आ रही 
हैं। इस्लाम के अलावा बाक़ी धर्मों की 
संस्थाओ ंसे जडु़ी सम्पत्तियों के रिकॉर्ड 
का कम्प्यूटरीकरण करने का ख़्याल 
अमित शाह के दिमाग़ में क्यों नहीं 
आया? अगर गहृमन्त्री महोदय धार्मिक 
संस्थाओ ंकी सम्पत्तियों के प्रबन्धन में 
हो रह ेभ्रष्टाचार से वाक़ई चिन्तित होते 
तो एक ऐसा विधयेक लाते जिसमें 
सभी धर्मों से सम्बन्धित सम्पत्तियों 
के प्रशासन को ज़्यादा पारदर्शी और 
जवाबदहे बनाने के प्रावधान होते। 
आख़िर उनकी पार्टी ही तो इन दिनों 
‘समान नागरिक संहिता’ और ‘एक 
राष्ट्र एक क़ाननू’ पर ख़ूब चिल्ल-पों 
मचा रही ह!ै यह एक अच्छा मौक़ा था 
जब भाजपा अगर चाहती तो सभी धर्मों 
के लिए एकसमान क़ाननू की दिशा में 
एक बड़ा क़दम उठा सकती थी। लेकिन 
असलियत तो यह ह ै कि उसकी मंशा 
ये ह ैही नहीं। उसकी मंशा तो मसु्लिम 
समदुाय को पिछड़ा बताकर लगातार 
उसके ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल 
क़ायम रखने और उनके ख़िलाफ़ 
साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की ह।ै         

गहृमन्त्री ने वक़्फ़ सम्पत्तियों के 
आकँड़े तो संसद में विस्तार से प्रस्तुत 
किये लेकिन इन मन्दिरों, मठों, गरुुद्वारों, 
गिरजाघरों और आश्रमों की सम्पत्तियों 
पर शातिराना चपु्पी साध े रखी। यानी 
केवल इस्लाम धर्म की संस्थाओ ं के 
प्रशासन को “दरुुस्त” करने को लेकर 
अमित शाह के पेट में मरोड़ उठ रहा 
ह,ै लेकिन उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार 
व व्याभिचार में लिप्त और उससे कहीं 
ज़्यादा सम्पदा व धन के मालिक मठों, 
महन्तों व मन्दिरों की जाँच व उनकी 
सम्पत्तियों के विनियमन में उनकी कोई 
दिलचस्पी नहीं ह।ै यानी, एक ख़ास धर्म 
को इस मामले में सरकार ने अलग किया 
ह ै और उसके प्रति सरकार का रवैया 
भिन्न ह।ै ज़ाहिर ह,ै इस भदेभाव के पीछे 
मक़सद ह ै मसुलमान अल्पसंख्यक 
आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक 
बनाना, उनके दमन-उत्पीड़न को तीव्र 
करना और दशे में साम्प्रदायिक उन्माद 
के तन्दूर को गर्म रखना ताकि उस पर 
संघ परिवार व भाजपा अपनी चनुावी 
रोटियाँ सेंक सकें ।

जहाँ तक इन संशोधनों का फ़ायदा 
ग़रीब मसुलमानों, मसुलमान औरतों 
व पसमाँदा मसुलमानों को मिलने का 
सवाल ह,ै तो अमित शाह के इस दावे 
का तथ्यों व तर्कों से कोई रिश्ता नहीं 
ह।ै अगर उन्हें ग़रीबों, औरतों व दलितों 
से इतना ही प्रेम ह,ै तो इसी प्रकार का 
“जनवादीकरण” वह हिन्दू धर्म व 
उसकी संस्थाओ ं में क्यों नहीं करते? 
वहाँ तो ग़रीबों, औरतों व दलितों की 
और भी ज़्यादा बरुी हालत ह।ै ज़ाहिर ह,ै 
यह बस एक जमुला ह ैताकि ‘बाँटो और 
राज करो’ की नीति के तहत मसुलमान 
आबादी को आपस में लड़ाकर उनके 
फ़ासीवादी दमन को आसान बनाया 
जा सके। बोहरा मसु्लिमों और आग़ा 
ख़ानियों के लिए अलग वक़्फ़ बोर्ड 
बनाने के पीछे इन समदुायों की भलाई 

नहीं बल्कि मसु्लिम समदुाय के अलग-
अलग फ़िरकों को आपस में लड़ाने 
की मशंा काम कर रही ह।ै इसी प्रकार 
भाजपा द्वारा पसमांदा मसुलमानों का 
मदु्दा उछालने के पीछे उसकी मंशा 
ग़रीब मसुलमानों का कल्याण नहीं 
बल्कि मसु्लिम समदुाय के भीतर वर्गीय 
विभाजन का फ़ायदा अपने फ़ासीवादी 
हितों को साधने की ह।ै अगर सरकार 
की मशंा वाक़ई धार्मिक संस्थाओ ं के 
जनवादीकरण या सेक्युलराइज़ेशन 
की होती तो वह सभी धर्मों व उनकी 
संस्थाओ ं पर एकसमान रूप में लाग ू
करती। वैसे भी इस विधयेक का 
ग़रीब मसुलमानों, मसुलमान औरतों 
व पसमाँदा मसुलमानों से सीध े तौर 
पर कोई लेना-दनेा नहीं ह ै और जहाँ 
तक जनवादीकरण से होने वाले आम 
फ़ायदों से इन सामाजिक हिस्सों के 
लाभान्वित होने की बात ह,ै तो अमित 
शाह को पहले हिन्दू धर्म और उसकी 
संस्थाओ ंऔर मठों-बाबाओ ंके बारे में 
चिन्तित होना चाहिए, जहाँ औरतों के 
बलात्कार से लेकर दलितों के मन्दिर 
में प्रवेश पर मनाही और नंगे भ्रष्टाचार 
और व्यभिचार की घटनाओ ं तक, 
जनवाद और सेक्युलरिज़्म के आदर्शों 
की धज्जियाँ लगातार ही उड़ायी 
जाती हैं। जहाँ तक वक़्फ़ बोर्डों में 
महिलाओ ंके प्रतिनिधित्व का सवाल 
ह ैतो सरकार ने शातिराना ढंग से यह 
तथ्य छिपा दिया कि 1995 के वक़्फ़ 
क़ाननूों में पहले से ही महिलाओ ं के 
प्रतिनिधित्व के प्रावधान थे। महिलाओ ं
का प्रतिनिधित्व बढ़ाना तो दरू नये 
संशोधनों में उसे कम ही करने की तैयारी 
की गयी ह।ै ऐसा इसलिए क्योंकि पहले 
के प्रावधान में वक़्फ़ बोर्डों में ‘कम 
से कम दो महिलाओ’ं की नमुाइन्दगी 
की बात थी जबकि नये संशोधनों में 
बस ‘दो महिलाओ’ं की नमुाइन्दगी 
के प्रावधान हैं। इस प्रकार अपने चिर-
परिचित अन्दाज़ में फ़ासिस्टों को संसद 
में भी सफ़े द झठू बोलने में ज़रा भी शर्म 
नहीं आयी।  

ग़ौरतलब ह ै कि मसुलमानों की 
धार्मिक व धर्मार्थ सम्पत्तियों के प्रशासन 
के लिए तो एक केन्द्रीय क़ाननू पहले से 
ही मौजदू था, लेकिन हिन्दुओ ंव अन्य 
धर्मावलम्बियों की धार्मिक सम्पत्तियों 
के प्रशासन के लिए कोई भी केन्द्रीय 
क़ाननू नहीं ह।ै कुछ राज्यों में हिन्दू 
संस्थाओ ं से जडु़ी सम्पत्तियों के लिए 
क़ाननू हैं, परन्तु अखिल भारतीय स्तर 
पर ऐसा कोई भी क़ाननू नहीं ह।ै ऐसे 
में सबके लिए एकसमान क़ाननू की 
बात करने वाली भाजपा सभी धर्मो 
की सम्पत्तियों के पारदर्शी प्रशासन के 
लिए केन्द्रीय स्तर पर कोई विधयेक 
क्यों नहीं पेश कर रही ह?ै वजह साफ़ 
ह,ै इन फ़ासिस्टों की मशंा धार्मिक 
सम्पत्तियों के प्रबन्धन में भ्रष्टाचार ख़त्म 
करने की ह ैही नहीं। इन्हें तो बस अपनी 
साम्प्रदायिक फ़ासीवादी राजनीति के 
तहत समाज में मसु्लिमों के ख़िलाफ़ 
नफ़रत फैलाने के लिए नये-नये मदु्दे 
सामने लाकर समाज में साम्प्रदायिक 
ध्रुवीकरण बढ़ाना ह।ै इसलिए वक़्फ़ 

विधयेक को भी मसुलमानों को एक 
नक़ली दशु्मन के रूप में पेश करने की 
फ़ासिस्ट रणनीति की निरन्तरता में ही 
दखेने की ज़रूरत ह।ै

नये वक़्फ़ संशोधनों में वक़्फ़ बोर्डों 
और वक़्फ़ परिषद में ग़ैर-मसु्लिमों 
को भी शामिल करने का प्रावधान ह।ै 
भाजपा इसे वक़्फ़ निकायों को ज़्यादा 
वैविध्यीकृत और समावेशी बनाने की 
दिशा में एक क़दम बता रही ह।ै अच्छी 
बात ह।ै तो फिर तमाम मन्दिरों-मठों-
आश्रमों के प्रबन्धन को वैविध्यीकृत 
और समावेशी बनाने का ख़याल 
उनके ज़ेहन में क्यों नहीं आया? क्या 
वे वैष्णो दवेी, तिरुपति बालाजी, शिर्डी 
के साई ंबाबा जैसे मन्दिरों की सम्पत्ति 
के प्रबन्धन में मसु्लिमों, ईसाइयों आदि 
को शामिल करने के लिए तैयार होंगे? 
ज़ाहिरा तौर पर नहीं। वहाँ तो उन्हें 
वैविध्यीकरण और समावेशन की 
नहीं बल्कि हिन्दुओ ं की आस्था याद 
आने लगेगी और हमें बताया जायेगा 
कि जो संस्था हिन्दुओ ं के धार्मिक व 
आध्यात्मिक कामों के लिए ह ै उसमें 
किसी अन्य धर्म के लोग भला कैसे 
रह सकते हैं? उनकी सम्पत्तियों व धन-
दौलत की जाँच कैसे की जा सकती ह?ै 
सारे फ़ासीवादी नफ़रती चिण्टू गोदी 
मीडिया के तमाम चनैलों पर गले फाड़-
फाड़कर पछूेंगे कि “क्या अब इस दशे 
में हिन्दू होना जरु्म ह?ै” जी नहीं। लेकिन 
इस दशे में मसुलमान होने को भाजपा 
निश्चित ही एक जरु्म बना रही ह।ै नये 
संशोधनों के तहत वक़्फ़ सम्पत्तियों के 
विवादों का निपटारा करने का अधिकार 
वक़्फ़ ट्राइब्युनल नहीं बल्कि ज़िले का 
कलेक्टर होगा। इस प्रकार केन्द्र में बैठी 
फ़ासिस्ट सरकार कलेक्टर के ज़रिये 
किसी भी वक़्फ़ सम्पत्ति को विवादित 
बताकर उसे हथिया सकती ह।ै  

नये संशोधनों में यह प्रावधान भी 
डाल दिया गया ह ैकि कोई ग़ैर-मसु्लिम 
अपनी सम्पत्ति का दान वक़्फ़ सम्पत्ति 
के रूप में नहीं कर सकता ह।ै इतिहास 
में ऐसी तमाम मिसालें हैं जिनमें ग़ैर-
मसु्लिमों ने भी अपनी सम्पत्ति को 
वक़्फ़ सम्पत्ति के रूप में दान दिया ह।ै 
अगर कोई हिन्दू अपनी मर्ज़ी से अपनी 
सम्पत्ति किसी क़ब्रिस्तान बनाने के 
लिए दनेा चाह े तो फिर ऐसे दान पर 
रोक लगाने का क्या तकु था? एक तरफ़ 
ग़ैर-मसु्लिमों को मसु्लिमों की धार्मिक 
सम्पत्ति के प्रबन्धन में शामिल किया 
जा रहा ह ैवहीं दसूरी तरफ़ ग़ैर-मसु्लिमों 
को अपनी सम्पत्ति वक़्फ़ सम्पत्ति के 
रूप में दनेे से रोका जा रहा ह!ै इस 
दोगलेपन की जड़ भाजपा-संघ परिवार 
की मसु्लिम-द्वेषी फ़ासीवादी सोच में ह।ै 

फ़ासिस्टों ने अपनी मसु्लिम-द्वेषी 
सोच का मजुाहिरा वक़्फ़ क़ाननू के एक 
अन्य प्रावधान में भी किया ह ै जिसके 
तहत उन्होंने यह शर्त लगा दी ह ै कि 
अगर कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति वक़्फ़ 
के रूप में दनेा चाहता ह ैतो उसे कम 
से कम पाँच सालों तक इस्लाम पर 
आचरण करने वाला होना चाहिए। यह 
सरकार तय करेगी कि कोई व्यक्ति पाँच 

वक़्फ़ क़ाननू में नये संशोधनो ंपर मज़दूर वर्ग का नज़रिया क्या होना चाहिए?

(पेज 11 पर जारी)
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सालों से इस्लाम पर आचरण कर रहा 
ह ैया नहीं। जाहिरा तौर पर इस प्रावधान 
का इस्तेमाल करके किसी वक़्फ़ 
सम्पत्ति पर विवाद खड़ा किया जा 
सकता ह।ै इसका मतलब यह भी ह ैकि 
अगर कोई व्यक्तिअपना धर्म बदलकर 
इस्लाम कबलू करता ह ैतो उसे अपनी 
सम्पत्ति वक़्फ के रूप में दनेे के लिए 
पाँच साल तक इन्तज़ार करना पड़ेगा। 
इस प्रकार इस्लाम धर्म में यक़ीन करने 
वाले लोगों पर चयनित रूप से बन्दिशें 
लगायी गयी हैं जिसका मक़सद उनकी 
धार्मिक स्वतन्त्रता पर फ़ासिस्ट हमला 
करना ह।ै  

इसी प्रकार वक़्फ़ क़ाननू से ‘वक़्फ़ 
बाय यजू़र’ के प्रावधान को हटाना 
भी भाजपा की घणृित साम्प्रदायिक 
फ़ासीवादी रणनीति का हिस्सा ह।ै इस 
प्रावधान के तहत मस्जिद, इमामबाड़ा 
या कब्रिस्तान जैसी जगहें लम्बे समय 
से अपने इस्तेमाल की वजह से वक़्फ़ 
सम्पत्ति मानी जाती थीं, भले ही उन्हें 
प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज़ 
न हो। इस प्रावधान के हटने के बाद 
मसु्लिमों के तमाम धार्मिक स्थलों की 
वैधता को समाप्त किया जा सकता ह ै
और नये-नये विवाद खड़े किये जा 
सकते हैं। हाल के दिनों में हमने दखेा ह ै
किस प्रकार संघ परिवार काशी, मथरुा, 
सम्भल और अजमरे में धर्म स्थानों के 
गड़े मरु्दे उखाड़ती आयी ह।ै नये वक़्फ़ 

संशोधनों ने एक प्रकार से फ़ासिस्टों को 
किसी भी धार्मिक स्थल को विवादित 
बनाने की ख़ुली छूट द े दी गयी ह।ै 
मसु्लिम ही नहीं अक्सर हिन्दू व अन्य 
धर्मों के धार्मिक स्थलों को वैध करार 
दनेे के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं होता। 
परन्तु केवल मसुलमानों के धार्मिक 
स्थलों को वैधता हासिल करने के लिए 
कागज़ात दिखाने होंगे जो निहायत ही 
भदेभावपरू्ण ह।ै 

वक़्फ़ क़ानून में सशंोधन का 
राजनीतिक सन्दर्भ

वक़्फ़ (संशोधन) विधयेक-2025 
को आनन-फ़ानन में पारित कराना 
यह दिखाता ह ै कि भाजपा और संघ 
परिवार अपनी घोर मसु्लिम-विरोधी 
साम्प्रदायिक फ़ासीवादी रणनीति को 
एक नये स्तर पर ले जा रह ेहैं। पिछले 
साल लोकसभा चनुावों में अपनी सीटों 
में हुई कटौती को दखेकर उन्हें इतना 
समझ आ चकुा ह ै कि अगर समाज 
में लगातार नफ़रत का माहौल नहीं 
बना रहा तो यह ममुकिन ह ैकि बढ़ती 
बेरोज़गारी, आसमान छूती महँगाई और 
भीषण आर्थिक संकट की वजह से उन्हें 
सरकारी सत्ता से बाहर जाना पड़े। यही 
वजह ह ै कि आये दिन नये-नये मदु्दे 
उछाले जा रह ेहैं। कभी किसी मस्ज़िद 
का विवाद सामने आ जाता ह,ै कभी 
नमाज़ का मदु्दा गरमा जाता ह ैतो कभी 
किसी दरगाह का मदु्दा उछल जाता 
ह।ै ईद, रमजान, होली और रामनवमी 

जैसे त्योहार भी इन फ़ासिस्टों के लिए 
अपनी साम्प्रदायिक रोटियाँ सेंकने के 
मौक़े  बन चकेु हैं। 

जहाँ एक ओर हिन्दुत्व फ़ासिस्टों 
की गणु्डावाहिनियाँ मसु्लिमों के 
धार्मिक स्थलों और उनके त्योहारों पर 
निशाना साधते हुए समाज में लगातार 
साम्प्रदायिक तनाव का माहौल बना 
रही हैं, वहीं दसूरी ओर फ़ासिस्ट मोदी 
सरकार औपचारिक तौर पर उनके 
अधिकारों को छीनकर उन्हें दोयम 
दर्जे का नागरिक बनाने के अपने 
विचारधारात्मक लक्ष्य पर बेरोकटोक 
ढंग से आगे बढ़ रही ह।ै इसी के ज़रिये 
समाज में साम्प्रदायिकीकरण की अपनी 
जारी साज़िश को भी संघ परिवार 
आगे बढ़ाने की फ़िराक़ में ह।ै 2024 
के लोकसभा चनुावों में भाजपा का 
‘अबकी बार 400 पार’ का नारा एक 
चटुकुला बन गया था और वह 240 
सीटों पर सिमट गयी थी। निश्चित तौर 
पर यह चनुावी नतीजा अपने आप में 
फ़ासीवादी ख़तरे के कम होने का लक्षण 
नहीं था। लेकिन भाजपा को निश्चित 
तौर पर इससे तात्कालिक झटका लगा 
था। इसके बाद से ही संघ परिवार ने दशे 
में साम्प्रदायिक उन्माद की लहर को नये 
सिरे से बढ़ाने और व्यापक आबादी 
के व्यवस्थित साम्प्रदायिकीकरण की 
तैयारियाँ कर ली थीं। महाकुम्भ से लेकर 
ईद तक, संभल से अजमरे तक,  छावा 
जैसी फ़ासीवादी प्रोपगैण्डा फिल्मों की 

बाढ़ से लेकर सोशल मीडिया पर फ़े क 
न्यूज़ की नयी लहर तक, इसी मंसबेू 
को असलियत में उतारने का हिस्सा ह।ै 
वक़्फ़ क़ाननू में किये गये संशोधन इसी 
फ़ासिस्ट साज़िश का अगला क़दम ह।ै 

धार्मिक व धर्मार्थ सम्पत्तियों के 
प्रति मज़दूर वर्ग का नज़रिया

वक़्फ़ क़ाननू में किये जा रह े
संशोधनों का विरोध कर रह े तमाम 
संगठन व बदु्धिजीवी धार्मिक व धर्मार्थ 
सम्पत्तियों के प्रशासन में राज्य की 
दख़ल का निरपेक्ष ढंग से विरोध कर 
रह ेहैं और उसे अपने आप में धार्मिक 
स्वतन्त्रता के ख़िलाफ़ बता रह े हैं। 
परन्तु मज़दरू वर्ग ऐसी सम्पत्तियों की 
जाँच-पड़ताल, उनकी निगरानी, उनका 
पारदर्शी ऑडिट, उनके दस्तावेज़ों 
का कम्प्यूटरीकरण, उनके मसलों को 
राजकीय विनियमन के मातहत लाने, 
ऐसी संस्थाओ ं की समितियों में सभी 
धर्मों के लोगों को शामिल किये जाने 
का अपने आप में विरोध नहीं करता 
बशर्ते कि ऐसा सभी धर्मों की संस्थाओ ं
में एकसमान रूप से किया जाये। 
लेकिन इस प्रकार के राजकीय/सरकारी 
विनियमन के दायरे में अगर सभी धर्मों 
व उनकी संस्थाओ ंको नहीं लाया जाता 
ह,ै तो यह निश्चित ही एक विशिष्ट धर्म 
व उसके लोगों के अधिकारों पर हमला 
ह,ै उनके साथ भदेभावपरू्ण हरकत ह,ै 
उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने 
की साज़िश ह।ै एक सही मायने में 

सेक्युलर राज्य निश्चय ही जनवादी 
व समानतामलूक तरीक़े  से धार्मिक 
संस्थाओ ंव उनके मसलों के राजकीय 
विनिमयन का प्रावधान कर सकता ह,ै 
लेकिन ऐसा प्रावधान बिना भदेभाव 
सभी धर्मों पर लाग ूहो तो ही वह सही 
मायने में सेक्युलर व जनवादी माना 
जायेगा। ठीक इसी वजह से भाजपा 
सरकार द्वारा वक़्फ़ क़ाननू में किया गया 
संशोधन वास्तव में एक जनवादी व 
सेक्युलर नहीं, बल्कि एक फ़ासीवादी 
साम्प्रदायिक क़दम ह ैजिसका मक़सद 
ह ै हमारे दशे में लगातार साम्प्रदायिक 
उन्माद के माहौल को बनाये रखना और 
साथ ही मसुलमान आबादी को दोयम 
दर्जे के नागरिकों में तब्दील करना। 
इसलिए मज़दरू वर्ग को इन संशोधनों 
का परुज़ोर विरोध करना चाहिए। 
इसके निशाने पर सिर्फ़  मसुलमान 
अल्पसंख्यक आबादी ही नहीं आयेगी, 
बल्कि आम तौर पर महेनतकश व 
आम मध्यवर्गीय आबादी आयेगी 
क्योंकि इससे जो साम्प्रदायिकीकरण 
होगा, उसका ख़ामियाज़ा दशे की आम 
जनता को ही भगुतना पड़ेगा। इसलिए 
इस फ़ासिस्ट साज़िश के ख़िलाफ़ सभी 
धर्मों के महेनतकशों का एकजटु करना 
आज की ज़रूरत ह।ै

(पेज 10 से आगे)

वक़्फ़ क़ाननू में नये संशोधनो ंपर मज़दूर वर्ग का नज़रिया क्या होना चाहिए?

दिया। फिर भी, छात्रों ने हार नहीं मानी 
और एफआईआर दर्ज करवाकर ही 
दम लिया। यह कोई अकेली घटना 
नहीं ह।ै टीएमसी का यह दमनकारी 
चरित्र पहले भी दखेा गया ह—ै2017 
में जादवपरु विश्वविद्यालय के छात्रसंघ 
चनुावों में हिसंा भड़काने से लेकर 
2022 में कल्याणी विश्वविद्यालय के 
छात्र आन्दोलन को बर्बरता से कुचलने 
तक। ऐसे में जो लिबरल लोकसभा 
चनुाव में बंगाल में टीएमसी की जीत 
पर कुलाच े मार रह े थे , वो अक्सर 
टीएमसी के इन क्रू र फ़ासीवादी चरित्र 
पर आखँें मूदँ कर बैठ जाते ह।ै

केआईआईटी में छात्र आन्दोलन: 
नस्लवाद, पितृसत्ता और 
प्रशासनिक उदासीनता

कलिगा इन्स्टीट्यटू ऑफ़ 
इण्डस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (KIIT), 
भवुनेश्वर के प्रशासन पर नस्लवादी, 
पितसृत्तात्मक और उदासीन रवैया 
अपनाने का आरोप लगा ह।ै यह 
मामला संस्थान में पढ़ रही एक 
नेपाली छात्रा, प्रकृति लामसाल, की 
कथित आत्महत्या और प्रशासन के 
असंवेदनशील व्यवहार से जडु़ा ह।ै 
प्रकृति, बी.टेक ततृीय वर्ष की छात्रा 
थी, जो 16 फरवरी को अपने छात्रावास 
के कमरे में मतृ पाई गई। जाँच में पता 

चला कि उसी संस्थान के 21 वर्षीय 
मकेैनिकल इजंीनियरिंग छात्र, अद्विक 
श्रीवास्तव, ने उसे शारीरिक और 
मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। 
चिन्ताजनक बात यह ह ैकि प्रकृति ने 
पहले ही केआईआईटी के अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध कार्यालय में अपने साथ हो रह े
दरु्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई 
थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई 
नहीं की। यदि प्रशासन ने समय रहते 
जिम्मेदारी से काम लिया होता, तो 
शायद यह त्रासदी टाली जा सकती 
थी। हालाँकि पलुिस ने आत्महत्या 
केस दर्ज कर मखु्य आरोपी को 
गिरफ्तार कर लिया ह,ै लेकिन मौत 
के आसपास की परिस्थितियाँ और 
प्रशासन की प्रतिक्रिया गम्भीर सवाल 
खड़े करती हैं। प्रकृति की मतृ्यु के 
बाद, केआईआईटी के नेपाली छात्रों 
ने विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष 
जाँच तथा जवाबदहेी की माँग की। 
छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन 
ने प्रकृति की गहुार को नज़रअन्दाज़ 
किया। विरोध के जवाब में, प्रशासन 
ने नस्लवादी टिप्पणियाँ और धमकियाँ 
दीं। एक वायरल वीडियो में एक वरिष्ठ 
अधिकारी कहता सनुाई दतेा ह:ै “इस 
विश्वविद्यालय के संस्थापक का 
अपमान न करें। वह 40,000 छात्रों को 
मफु्त भोजन दतेे हैं। यह रक़म आपके 
दशे के परेू बजट से भी अधिक होगी।"

प्रशासन की प्रतिक्रिया केवल 
मौखिक दरु्व्यवहार तक सीमित नहीं 
रहा। केआईआईटी में पढ़ रह ेलगभग 
1,000 नेपाली छात्रों में से सैकड़ों को 
जबरन परिसर से निकाल दिया गया। 
वीडियो सामने आए हैं, जिनमें छात्रों 
को बसों में भरकर कटक रेलवे स्टेशन 
छोड़ दिया गया। कई के पास वापसी 
का टिकट या पैसा तक नहीं था। समाज 
में फैले नस्लवाद, जातिवाद और अन्य 
परू्वाग्रहों से विश्वविद्यालय भी अछूता 
नहीं ह—ैजबकि इसे तथाकथित 
‘पढ़ी-लिखी’ आबादी का केन्द्र माना 
जाता ह।ै हमारी व्यापक एकता का 
निर्माण इन सवालों को नज़रअन्दाज़ 
करके नहीं किया जा सकता।

प्रतिस्पर्धा परीक्षाओ ंमें धाधँली 
को लेकर छात्र आन्दोलन
बिहार के पटना में BPSC परीक्षा 

की तैयारी कर रह े सोन ू नाम के एक 
छात्र ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वह  
BPSC परीक्षा में धाँधली की ख़बरों 
के बाद से ही वह काफ़ी परेशान था 
और अन्ततः उसने यह कदम उठाया। 
ग़ौरतलब ह ै कि आत्महत्या के कुछ 
दिन पहले ही BPSC परीक्षा में 
सामान्यीकरण (Normalization) 
की प्रक्रिया के ख़िलाफ़ छात्रों ने बड़े 
पैमाने पर सड़कों पर प्रदर्शन किया 
था। प्रशासन ने लाठी-डण्डों के ज़रिए 

आन्दोलन को कुचलने की कोशिश 
की, लेकिन छात्रों के संघर्ष के आगे 
सरकार को झकुना पड़ा और उनकी 
माँगें मान ली गयी थी। हालाँकि, 
परीक्षा के बाद पटना के बाप ू परीक्षा 
केन्द्र पर छात्रों ने पेपर लीक होने का 
आरोप लगाया। छात्रों के भारी विरोध 
के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने 
इस केन्द्र पर 12 हज़ार अभ्यर्थियों 
के लिए परीक्षा दोबारा कराने का 
आदशे दिया। लेकिन छात्रों का कहना 
ह ै कि यह सीधा भदेभाव ह—ैअगर 
पेपर लीक हुआ ह ैतो परूी परीक्षा ही 
रद्द करके नए सिरे से आयोजित की 
जानी चाहिए। सरकार और लोक सेवा 
आयोग इस माँग को मानने को तैयार 
नहीं था, जिसके चलते छात्र एक बार 
फिर सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार 
की जदय-ूभाजपा सरकार ने छात्रों के 
इस शान्तिपरू्ण आन्दोलन को बर्बरता 
से दबाने का ही काम किया। 

ऐसे में यह समझने की ज़रुरत ह ैकि 
स्पर्धा परीक्षाओ ं में अनियमितताओ ं
और धाँधली को लेकर छात्रों का 
गसु्सा लगातार सड़कों पर फूट रहा ह।ै 
NEET, BPSC, RO/ARO जैसी 
परीक्षाओ ं में गड़बड़ियों के ख़िलाफ़ 
दशेभर में प्रदर्शन हुए हैं, और लगभग 
हर स्पर्धा परीक्षा में धाँधली की ख़बरें 
सामने आ रही हैं। दशेभर के यवुा 
स्वतःस्फूर्त  ढंग से इन आन्दोलनों से 

जडु़ रह ेहैं, लेकिन अभी तक यह विरोध 
बिखरी हुई तात्कालिक माँगों तक 
ही सीमित रहा ह।ै इसे एक संगठित, 
दरूगामी और व्यापक आन्दोलन का 
रूप दनेे में अभी सफलता नहीं मिली 
ह।ै

निष्कर्ष : संघर्ष का रास्ता 
निश्चित तौर पर छात्र-यवुा 

आन्दोलन भी अपनी कमियों और 
खामियों से अछूता नहीं ह।ै मगर आज 
छात्रों को विराजनीतिकरण के ख़िलाफ़ 
संघर्ष करते हुए कैम्पस से बाहर भी 
निकलना होगा और आम महेनतकश 
जनता के साथ मिलकर जनविरोधी 
नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी 
होगी। साथ ही, आम महेनतकश 
जनता को भी जनवादी अधिकारों पर 
हो रह ेहमलों के ख़िलाफ़ खड़ा होना 
होगा, जिसमें छात्र- यवुा आन्दोलन 
के सही माँगो के साथ खड़ा होना भी 
शामिल ह।ै 

आज दनुिया भर में जनता की 
फौलादी एकजटुता जिसमें छात्र-यवुा 
और आम महेनतकश जनता शामिल 
ह—ैश्रीलंका से लेकर बांग्लादशे और 
बेलग्रेड की सड़कों तक, फिलिस्तीन 
के मकु्ति संघर्ष से जडु़े दनुियाभर के 
प्रदर्शनों तक—अपना लोहा मनवा 
रही ह।ै फिर क्या हम इस संघर्ष में पीछे 
रहेंगे?

साम्प्रदायिक फ़ासीवादी दौर में घटता जनवादी स्पेस व बढ़ते छात्र-यवुा आन्दोलन
(पेज 9 से आगे)
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l बिगुल सवंाददाता
यह रिपोर्ट लिख े जाने तक 

फ़िलिस्तीन में इज़रायली बस्तीवादियों 
द्वारा भयंकर क़त्लेआम जारी ह।ै 
फ़िलिस्तीन की ग़ज़ा पट्टी को मलबे में 
तब्दील कर दिया गया ह।ै वेस्ट बैंक 
के तमाम इलाक़ों में भी इज़रायली 
सैनिक और ज़ायनवादी गणु्डा गिरोह 
आये दिन हमले कर रह ेहैं। फ़िलिस्तीन 
के बहादरु योद्धाओ ं द्वारा किये गये 7 
अक्तूबर 2023 के जझुारू प्रतिरोध के 
बाद से ज़ायनवादियों ने पचास हज़ार से 
ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को मौत के घाट 
उतार दिया ह।ै मरने वालों में तक़रीबन 
70 प्रतिशत संख्या महिलाओ ं और 
बच्चों की ह।ै इसके अलावा लाखों जन 
घायल हैं और कई हज़ार लोग गायब 
हैं। फ़िलिस्तीन पर यह हमला कोई नया 
नहीं ह।ै फिलिस्तीन की जनता 1948 
से ही इज़रायली कब्ज़े और इसके द्वारा 
अजंाम दिये जा रह ेएक भीषण जनसंहार 
की चपेट में ह।ै हम भारतीय जन जिन्होंने 
तक़रीबन 200 वर्ष तक औपनिवेशिक 
ग़लुामी झलेी ह ै वे इस ग़लुामी के दर्द 
को और आज़ादी की क़ीमत को अच्छी 
तरह से समझ सकते हैं। 

अपने निर्माण के साथ ही इज़रायली 
सेटलर औपनिवेशिक राज्य ने 
फ़िलिस्तीनी क़ौम को ख़नू की नदी में 
डुबोने की कोशिश में कोई कसर नहीं 
छोड़ी ह।ै असल में इज़रायल कोई दशे 
नहीं ह ै बल्कि एक जारी औपनिवेशिक 
परियोजना ह ै जिसका अस्तित्व ही 
फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की क़ीमत पर क़ायम 
हुआ ह।ै इस सेटलर बस्ती ने पहले 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शह पर और 
उसके बाद अमरीकी साम्राज्यवाद की 
मदद के दम पर फ़िलिस्तीनी कौम पर एक 
भीषण यदु्ध थोप रखा ह।ै इज़राइल का 
काम मध्यपरू्व में अमरीकी सैन्य चौकी 
का काम करना ह ै और उसके आर्थिक 
और राजनीतिक हितों की सरुक्षा करना 
ह।ै जहाँ दमन होता ह ैवहाँ प्रतिरोध का 
होना भी अवश्यम्भावी होता ह।ै इज़रायल 
द्वारा अपने लोगों की नस्लकुशी को 
फ़िलिस्तीन के बहादरु लोग गर्दन 
झकुाकर सहन करने के लिए तैयार नहीं 
हैं। याद रखें, फ़िलिस्तीनी राष्ट्र का अर्थ 
सिर्फ़  मसुलमान नहीं हैं। हालाँकि ऐसा 
होता तो भी हर इन्साफ़पसन्द महेनतकश, 
नौजवान और नागरिक उनके इज़रायली 
हत्यारों द्वारा नरसंहार का विरोध ही 
करता। लेकिन फ़िलिस्तीनी राष्ट्र में 
मसुलमानों के साथ अरबी यहूदी, 
अरबी ईसाई व बद्दू कबीलों के लोग भी 
शामिल हैं। दसूरी बात, अकेले हमास 
ही उनकी राष्ट्रीय मकु्ति की लड़ाई को 
नेततृ्व दनेे वाला संगठन नहीं ह ै बल्कि 
पी.एफ.एल.पी. जैसे संगठन भी हैं, जो 
विचारधारा से सेक्युलर हैं। ऊपर से हमास 
भी अब एक सेक्युलर फ़िलिस्तीनी राज्य 
की स्थापना को अपना लक्ष्य मानता 
ह,ै हालाँकि उसकी अपनी सांगठनिक 
विचारधारा इस्लामी विचारधारा ह।ै 
लेकिन फ़िलिस्तीन के लोग हमास के 
अस्तित्व में आने से पहले भी अपनी 

राष्ट्रीय आज़ादी के लिए लड़ते हैं और 
कल हमास न रह,े तो भी लड़ते रहेंगे। 
जो भी ताक़त इस लड़ाई की अगवुाई 
करने को तैयार होगी, फ़िलिस्तीन की 
जनता उससे विचारधारा के स्तर पर 
सहमत हो या असहमत हो, उसका साथ 
दगेी क्योंकि उनके लिए सबसे पहला 
सवाल ह ैअपने राष्ट्र की औपनिवेशिक 
ग़ुलामी से आज़ादी। आज़ादी और न्याय 
की ख़ातिर फ़िलिस्तीनियों का प्रतिरोध 
हिम्मत, जज़्बे, बहादरुी और जिजीविषा 
के नये-नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा ह।ै 

अरब दशेों ही नहीं बल्कि दनुिया 
भर के इन्साफ़पसन्द लोग फ़िलिस्तीनी 

कौम के साथ गहरी हमदर्दी रखते हैं। 
तमाम दशेों के जनद्रोही शासक वर्ग 
भले ही कहीं खलेु तो कहीं छुपे तौर पर 
इज़रायल नामक हत्यारे औपनिवेशिक 
सेटलमणे्ट के साथ हाथ मिला रह े हों 
लेकिन सभी महाद्वीपों के तमाम दशेों के 
आम लोग फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में 
लाखों-करोड़ों की तादाद में सड़कों पर 
उतर रह ेहैं। 

लोगों ने ज़ायनवादी इज़रायल के 
विरोध का एक और तरीक़ा भी ईज़ाद 
किया ह।ै यह ह ै ‘बीडीएस अभियान’। 
इस अभियान का मतलब ह ै बी 
यानी बॉयकोट (बहिष्कार), डी यानी 
डाइवेस्टमणे्ट (विनिवेश) और एस 
यानी सैंक्शन (प्रतिबन्ध)। ‘बीडीएस’ 
अभियान’ के तहत दनुियाभर की 
इन्साफ़पसन्द जनता के सामने इज़रायली 
ज़ायनवादियों के मालिकाने वाली और 
इज़रायल में निवेश करने वाली और 
उनके नरसंहार का वित्तपोषण करने 
वाली कम्पनियों/ब्राण्डों के उत्पादों के 
परू्ण बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा 
ह।ै साम्राज्यवादी मदद से इतर इज़रायल 
इन्हीं कम्पनियों के पैसे की मदद से ही 
फ़िलिस्तीन में क़त्लेआम जारी रख ेहुए 

ह।ै इसीलिए इनका बहिष्कार ज़रूरी ह।ै 
‘बीडीएस’ महुिम के तहत इज़रायली 
ज़ायनवादी बदु्धिजीवियों, लेखकों, 
कलाकारों, अकादमिकों, फ़िल्मों आदि 
का भी बहिष्कार किया जा रहा ह।ै

‘बीडीएस’ अभियान’ के तहत 
भारत के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन और 
अभियान लगातार जारी हैं। ‘फ़िलिस्तीन 
के साथ एकजटु भारतीय जन’ (इण्डियन 
पीपल इन सोलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन) 
के बैनर तले विभिन्न जन संगठन 
‘बीडीएस’ अभियान को आगे बढ़ा 
रह े हैं। दिल्ली, उत्तरप्रदशे, उत्तराखण्ड, 
आन्ध्रप्रदशे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, 

बिहार, राजस्थान, हरियाणा समते दशे 
भर में ‘बीडीएस’ अभियान जारी ह।ै 
इसके तहत इज़रायली ज़ायनवादीयों 
द्वारा जारी जनसंहार के ख़िलाफ़ विरोध 
प्रदर्शन किये जा रह े हैं और जनता से 
‘बीडीएस’ अभियान के साथ जड़ुकर 
इज़रायली ज़ायनवादियों के हर रूप 
में परू्ण बहिष्कार करने के लिए आग्रह 
किया जा रहा 
ह।ै इस दौरान 
व्यापक स्तर पर 
पर्चा वितरण 
भी किया जाता 
ह ै ताकि लोग 
फ़िलि    स ् ती न -
इज़रायल मामले 
की परूी सच्चाई 
को जान सकें । 

‘बीडीएस’ अभियान के तहत दशे 
की राजधानी दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर 
प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस 
प्रदर्शन में भारत की क्रान्तिकारी मज़दरू 
पार्टी (RWPI) के साथ नौजवान भारत 
सभा और दिशा छात्र संगठन शामिल 
थे। दिल्ली के खजरूी इलाक़े की श्री राम 
कॉलोनी में ‘बीडीएस’ अभियान चलाया 

गया और पर्चा वितरण किया गया। 
दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया 
मिलिया इसलामिया विश्वविद्यालय 
में भी ‘बीडीएस’ अभियान जारी ह।ै 
उत्तराखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्र नांगल 
इलाक़े में ‘बीडीएस’ अभियान के 
तहत नकु्कड़ सभाओ ं का आयोजन 
किया गया। हरिद्वार की मज़दरू बस्ती में 
नकु्कड़ सभाओ ं के साथ पर्चा वितरण 
किया गया और जनता से ज़ायनवादी 
इज़रायल के बहिष्कार का आह्वान किया 
गया। आन्ध्र प्रदशे के विशाखापटनम में 
प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स लीग द्वारा स्ट्रीट 
आर्ट के साथ पर्चा वितरण करते हुए 
विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा 
चकुा ह।ै बिहार की राजधानी पटना में 
सब्ज़ीबाग व गोंसाई टोला जैसे इलाकों 
में नकु्कड़ सभाए ँ व पर्चा वितरण के 
साथ ‘बीडीएस’ अभियान चलाया 
गया। तेलंगाना के हदैराबाद में अशोक 
नगर, भगत सिंह नगर आदि में तथा यहाँ 
की प्रख्यात ओसमानिया यनूिवर्सिटी 

में ‘बीडीएस’ अभियान चलाया गया। 
महाराष्ट्र के पणु ेमें फ़िलिस्तीन के ऊपर 
ज़ायनवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन 
किया गया। महाराष्ट्र के पणु,े ममु्बई और 
अहमदनगर के विभिन्न रिहयशी इलाक़ों 
में ‘बीडीएस’ अभियान लगातार जारी 
ह।ै उत्तर प्रदशे के लखनऊ, गोरखपरु, 
इलाहाबाद, गोरखपरु, बनारस, 

अम्बेडकर नगर, मथरुा आदि के 
विभिन्न स्थानों पर नकु्कड़ सभाओ,ं 
पर्चा वितरण और घर-घर अभियान 
के रूप में ‘बीडीएस’ कैम्पेन लगातार 
जारी ह।ै राजस्थान के जयपरु में पर्चा 
वितरण और घर-घर अभियान के रूप 
में अभियान लगातार जारी ह।ै इसके 
अलावा हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, 

बंगाल, केरल आदि में भी अगल-अलग 
रूपों में ‘बीडीएस’ अभियान लगातार 
जारी ह।ै

फ़िलिस्तीन के प्रति एकजटुता 
दर्शाने के लिए ‘बीडीएस’ नामक यह 
अभियान दनुिया भर में तेज़ी से फ़ैल रहा 
ह।ै ‘बीडीएस’ अभियान का ही प्रभाव 
ह ैकि कई दशेों में इज़रायल की समर्थक 
कम्पनियों/ब्राण्डों की दकुानें बन्द हो 
चकुी हैं। कुछ दशेों में तो फ़िलिस्तीन 
पर हमले की समर्थक कई कम्पनियाँ 
दिवालिया तक हो चकुी हैं। इज़रायली 
सेटेलमणे्ट की समर्थक स्टारबर्क्स 
नामक कॉफी कम्पनी की मलेशिया में 
कम से कम 50 दकुाने (आउटलेट) बन्द 
हो चकुी हैं। मध्यपरू्व के दशेों में यही 
कम्पनी काम की कमी के चलते हज़ारों 
कर्मचारियों की छँटनी कर चकुी ह।ै तरु्की 
में मकैडोनाल्ड नामक इज़रायल समर्थक 
कम्पनी दिवालिया हो चकुी ह ैऔर मिश्र 
में इसकी बिक्री 70 प्रतिशत तक गिर 
चकुी ह।ै एक सर्वे के अनसुार जॉर्डन 
नामक दशे के 93 प्रतिशत लोगों ने 
‘बीडीएस’ महुिम हो अपना समर्थन दिया 
ह।ै तमाम अरब दशेों के साथ दनुिया के 
अलग-अलग दशेों में ‘बीडीएस’ महुिम 
के असर दखेने को मिल रह ेहैं। हमें यह 
याद रखना होगा कि दक्षिण अफ़्रीका 
से नस्लभदेी औपनिवेशिक सत्ता के 
पाँव उखाड़ने में ऐसी बहिष्कार महुिमों 
ने अहम भमूिका अदा की थी। निश्चय 
ही इज़रायल नामक ज़ायनवादी सेटलर 
कॉलोनी की उल्टी गिनती शरुू कराने 
में ‘बीडीएस’ अभियान का भी ख़ास 
योगदान होगा। ‘बीडीएस’ अभियान’ 
फ़िलिस्तीन के समर्थन और ज़ायनवादी 
इज़रायल के खिलाफ़ हमें सक्रिय रूप 
से कुछ करने का मौक़ा दतेा ह।ै भारत 
के इनसाफ़पसन्द लोगों को न्याय और 
आज़ादी की ख़ातिर लड़ने वाले अपने 
फ़िलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में 
‘बीडीएस’ महुिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा 
लेना चाहिए।

चित्र : ऊपर - दिल्ली ़, बीच में (ऊपर 
बायें - लखनऊ, दायें - विशाखापत्तनम, 
नीच े बायें - पटना, दायें - उत्तराखण्ड),  
नीच े- बायें - पणु,े दायें - दिल्ली

देशभर में जारी है ‘बीडीएस’ अभियान
इज़रायली हत्यारो ंसे सम्बन्ध रखने वाली कम्पनियो ंव ब्राण्डों  के उत्पादो ंका लोग कर रहे हैं बहिष्कार!
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इन यरूोपीय साम्राज्यवादियों व यहूदी 
नस्लवादी कट्टरपन्थी संगठनों को 
अपने नापाक मसंबूों को अमली जामा 
पहनाने का एक मौक़ा मिल गया। यहूदी 
नस्लवादी कट्टरपन्थी संगठनों को ही 
ज़ायनवादी संगठन कहा जाता ह।ै कहने 
के लिए इनकी यह विचारधारा होती 
ह ै कि यहूदी “ईश्वर द्वारा चनुी गयी” 
नस्ल या क़ौम हैं और इसलिए वे अन्य 
नस्लों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन असल में इस 
कट्टरपन्थी विचारधारा के पीछे यरूोप 
के यहूदी पूँजीपति वर्ग और उसके 
पिछलग्गू टुटपुँजिया वर्ग के एक हिस्से 
के साम्राज्यवादी व नस्लवादी मसंबेू थे। 
ये ज़ायनवादी संगठन यहूदी पूँजीपतियों 
के वर्ग के ही एक विचारणीय हिस्से 
की नमुाइन्दगी करते थे और इन्होंने न 
सिर्फ़  ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ 
रिश्ते बनाये, बल्कि यरूोप में यहूदियों 
का नरसंहार करने वाले हिटलर और 
नात्सियों से भी इनके घिनौने रिश्ते थे। 

ज़ायनवादी अपने आपको समचू े
यहूदियों का उसी प्रकार नमुाइन्दा बताते 
हैं जैसे कि साम्प्रदायिक फ़ासीवादी हमारे 
दशे में अपने आपको सभी हिन्दुओ ंका 
अकेला प्रवक्ता और प्रतिनिधि बताते हैं। 
दोनों के ही दावों में रत्ती भर दम नहीं ह।ै 

दनुिया भर में यहूदियों का बड़ा हिस्सा 
अपने आपको ज़ायनवाद के विरोध में 
बताता ह ै और फ़िलिस्तीनी जनता के 
साथ एकजटुता और हमदर्दी ज़ाहिर 
करता ह।ै वह समझता ह ैकि ज़ायनवादी 
इज़रायली सेटलर औपनिवेशिक राज्य 
वास्तव में कोई दशे या कोई राष्ट्र ह ैही 
नहीं, क्योंकि यहूदी किसी एक क़ौम 
का निर्माण करते ही नहीं हैं। वे अलग-
अलग दशेों में अलग-अलग राष्ट्रों का 
हिस्सा हैं। पोलैण्ड का यहूदी पोलिश 
भाषा, संस्कृति  व सभ्यता में रचा-
बचा ह,ै फ़्रांसीसी यहूदी फ़्रांसीसी भाषा 
को अपनी मातभृाषा मानता ह ै और 
फ़्रांसीसी संस्कृति  को अपने जीवन का 
अगं मानता ह,ै ब्रिटिश यहूदी ब्रिटिश 
भाषाभाषी ह ैऔर उस दशे के इतिहास 
और संस्कृति  का ही अभिन्न अगं ह।ै 
दनुिया के सभी सेक्युलर, जनवादी 
यहूदी इस बात को जानते हैं। वे समझते 
हैं कि ज़ायनवाद यहूदी कट्टरपन्थी 
नस्लवाद और पश्चिमी साम्राज्यवाद 
की खोटी औलाद ह।ै यही कारण 
था कि जब यरूोपीय साम्राज्यवादी व 
नस्लवादी यहूदियों ने ब्रिटेन व पश्चिमी 
साम्राज्यवाद की सहायता से फ़िलिस्तीन 
में मलू अरबी मसुलमानों, यहूदियों, 
ईसाइयों आदि का, यानी फ़िलिस्तीनी 

क़ौम का बड़े पैमाने पर नरसंहार व 
विस्थापन कर कब्ज़ा करना, और 
अपनी साम्राज्यवादी बस्ती स्थापित 
करना शरुू किया, तो इन कट्टरपन्थी 
यहूदियों ने अपने नाम तक बदले, 
हीब्रू भाषा को सीखा और बाक़ियों पर 
आरोपित किया ताकि एक नयी क़ौमी 
पहचान बनायी जा सके। लेकिन आज 
तक यह पहचान बन नहीं पायी ह ैऔर 
आज भी इज़रायली सेटलर राज्य के 
ज़्यादातर यहूदी निवासी अपने मलू 
दशे की नागरिकता, मसलन, पोलैण्ड, 
फ़्रांस, यकू्रे न, रूस, अमरेिका आदि की 
नागरिकता व पासपोर्ट भी क़ायम रख ेहैं। 
मिसाल के तौर पर, इज़रायल के हत्यारे 
बेन्यामिन नेतन्याहू का असली नाम ह ै
बेंज़ियन मिलाईकोव्स्की, जिसे सनुकर 
ही उसके पोलिश या परू्वी यरूोपीय मलू 
का पता चल जाता ह।ै 

ज़ायनवाद यानी कट्टरपन्थी यहूदी 
नस्लवाद व फ़ासीवाद और पश्चिमी 
साम्राज्यवाद की दख़लन्दाज़ी और 
कब्ज़े के पहले से ही फ़िलिस्तीन में एक 
फ़िलिस्तीनी क़ौम रह रही थी। इस क़ौम 
में सिर्फ़  मसुलमान ही नहीं शामिल थे, 
बल्कि अरबी मसुलमान, अरबी यहूदी, 
अरबी ईसाई व अरबी बद्दू क़बीलों तक 
के लोग शामिल थे। जब ज़ायनवाद 
और पश्चिमी साम्राज्यवाद के घिनौने 
गठजोड़ ने 1920 से 1940 के दशक 
के बीच धीरे-धीरे वहाँ यरूोपीय यहूदियों 
की बस्तियाँ बसानीं और फ़िलिस्तीनी 
जनता के गाँव उजाड़ने शरुू किये 
और जब 1948 में उन्होंने एक भयंकर 
नरसंहार और विस्थापन को अजंाम 
दकेर फ़िलिस्तीन से फ़िलिस्तीनियों 
को ही लाखों की तादाद में मार डाला 
और विस्थापित कर दिया, तब से 
फ़िलिस्तीनी राष्ट्र इन जबरन क़ब्ज़ा 
करने वाले यरूोपीय साम्राज्यवादियों 
और ज़ायनवादियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा 
ह ैऔर इसमें मसुलमान, यहूदी, ईसाई 
सभी शामिल हैं।

जैसे ही आप फ़िलिस्तीन के 
इतिहास पर निगाह डालते हैं वैसे ही 
आप समझ जाते हैं कि फ़िलिस्तीन और 
पश्चिमी साम्राज्यवादियों के फें के हुए 
टुकड़ों पर पल रह ेइज़रायली ज़ायनवादी 
सेटलर औपनिवेशिक राज्य के बीच 
क़रीब आठ दशकों से जारी संघर्ष 
का मज़हबी लड़ाई, मसुलमानों और 
यहूदियों के बीच लड़ाई से कोई लेना-
दनेा नहीं ह।ै इस संघर्ष के नेततृ्व में कभी 
परूी तरह से सेक्युलर विचारधारा वाले 
लोग थे, कभी वामपन्थी लोग थे, कभी 
इस्लामिक विचारधारा मानने वाले लोग 
थे और कल किसी और प्रकार के लोग 
हो सकते हैं। लेकिन यह संघर्ष अपने 
आप में मसुलमानों का मसला ह ै ही 
नहीं। यह शरुू से ही फ़िलिस्तीनी क़ौम 
का मसला रहा ह,ै जिसे उसकी ज़मीन पर 
ही दफ़्न किया जा रहा ह,ै मारा जा रहा 
ह,ै वहाँ से बेदख़ल किया जा रहा ह ैऔर 
उनके राष्ट्र के साथ साम्राज्यवादियों 
और ज़ायनवादियों का यह अत्याचार 

आठ दशकों से भी ज़्यादा समय से जारी 
ह।ै इसलिए फ़िलिस्तीनी क़ौम अपनी 
आज़ादी के लिए लड़ रही ह।ै जो संगठन 
या पार्टी इस लड़ाई को नेततृ्व दनेे को 
तैयार होते हैं, फ़िलिस्तीनी क़ौम उनके 
साथ खड़ी होती ह,ै लेकिन यह लड़ाई 
किसी एक संगठन या पार्टी की लड़ाई 
नहीं ह।ै ग़ुलाम बना दी गयी क़ौम किसी 
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट या प्रगतिशील 
नेततृ्व के पैदा होने तक अपनी आज़ादी 
की लड़ाई को स्थगित नहीं कर दतेी ह।ै 
जो लड़ने को तैयार होता ह,ै उनके संघर्ष 
को नेततृ्व दनेे को तैयार होता ह,ै उससे 
विचारधारात्मक तौर पर सहमत या 
असहमत हुए बिना भी वह उसके साथ 
खड़ी होती ह।ै यह फ़िलिस्तीनी क़ौम की 
आज़ादी की लड़ाई ह,ै जिसका मज़हबी 
मसले से कोई लेना-दनेा नहीं ह।ै इसका 
अपने आप में मसुलमानों और यहूदियों 
से कोई लेना-दनेा नहीं ह।ै 

यह बात हम आम महेनतकश 
लोगों को अपने दिमाग़ में अच्छे से 
बिठा लेनी चाहिए क्योंकि हमारे दशे के 
साम्प्रदायिक फ़ासीवादी हमारे दशे में 
साम्प्रदायिकता की आग को भड़काने 
और उसका फ़ायदा उठाने के लिए 
फ़िलिस्तीन के मसले के बारे में ये झठू 
फैलाते रहते हैं। 

फ़िलिस्तीन का मसला आतंक या 
आतंकवाद का मसला नही ंहै

आज ‘आतंकवाद’ शब्द का 
वास्तव में कोई विशिष्ट अर्थ नहीं रह 
गया ह।ै यह एक ऐसा ख़ाली बर्तन ह ै
जिसे हर दशे के हुक़्मरान किसी भी 
चीज़ से भर दतेे हैं। जो भी आन्दोलन 
या जनप्रतिरोध उन्हें आतंकित करता ह,ै 
वे उसे “आतंकवादी” क़रार द े दतेे हैं। 
यहाँ तक कि हम मज़दरू व महेनतकश 
भी जब अपने हक़ों के लिए लड़ते हैं, 
हड़ताल करते हैं, धरने दतेे हैं, रैलियाँ 
निकालते हैं तो हमें भी पूँजीपति वर्ग 
और उसकी सरकार व राज्यसत्ता 
आतंकवादी क़रार दतेी ह ै और ट्रेड 
यनूियन के कार्यकर्ताओ ं और मज़दरूों 
तक पर आतंकवाद निरोधक क़ाननू 
की धाराए ँलगा दी जाती हैं। हमारे ही 
दशे में आज़ादी से पहले आज़ादी के 
लिए लड़ने वाले महान क्रान्तिकारियों 
जैसे शहीद-ेआज़म भगतसिंह, 
सखुदवे, राजगरुू, रामप्रसाद बिस्मिल, 
अशफ़ाकुल्ला ख़ाँ, आदि को भी अगं्रेज़ी 
औपनिवेशिक सरकार ने आतंकवादी 
क़रार दिया था। यह शासक वर्गों की 
परुानी तरक़ीब रही ह ैकि अपने मीडिया 
और भोंपओु ंके लिए ज़रिये जनता के 
पक्ष में खड़े होने वाले बहादरु लोगों को 
जनता के ही सामने आतंकवादी क़रार 
द े दिया जाय। जबकि सही मायने में 
आतंकवादी तो पूँजीपति वर्ग का राज्य 
ह ैजो रोज़मर्रा जनता को प्रताड़ित करता 
ह,ै आतंकित करता ह।ै यह हम नहीं 
कहते, स्वयं भारतीय न्यायपालिका के 
एक न्यायाधीश ने कहा था कि भारत 
में सबसे संगठित गणु्डा-फ़ोर्स भारतीय 

पलुिस ह ै और अक्सर ही वर्दी पहने 
आतंकियों की भमूिका में नज़र आती 
ह।ै इसलिए हम मज़दरूों को यह बात 
समझ लेनी चाहिए कि जब तक यह 
बात स्पष्ट न हो कि कौन “आतंकित” 
कर रहा ह,ै किसको “आतंकित” कर 
रहा ह,ै और कौन “आतंकित” हो रहा 
ह,ै तब तक अपने आप में इस शब्द का 
कोई अर्थ नहीं होता या फिर इसका कोई 
भी अर्थ बनाया जा सकता ह।ै

फ़िलिस्तीन के राष्ट्रीय मकु्ति यदु्ध 
को अमरेिकी, ब्रिटिश, फ़्रांसीसी व 
आम तौर पर पश्चिमी साम्राज्यवादी 
और साथ ही ज़ायनवादी इज़रायली 
राज्य (याद रखें इज़रायल कोई राष्ट्र 
या दशे नहीं ह)ै आतंकवादी के रूप में 
चित्रित करता ह।ै जब हमास पैदा नहीं 
हुआ था, फ़िलिस्तीन की आज़ादी 
की लड़ाई का नेततृ्व परूी तरह से 
सेक्युलर यासर अराफ़ात के नेततृ्व 
वाले पीएलओ के हाथों में था तब भी 
फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने 
वाली सभी शक्तियों को अमरेिकी व 
पश्चिमी साम्राज्यवाद व उसके टट्टू और 
ज़ायनवादी आतंकवादी क़रार दिया 
करते थे। वजह यह कि फ़िलिस्तीन 
की मकु्ति के लिए जारी संघर्ष से व े
आतंकित होते हैं। आज भी फ़िलिस्तीन 
की आज़ादी की लड़ाई की अगवुाई में 
महज़ हमास नहीं ह ै(जो स्वयं अब एक 
सेक्युलर राज्य की स्थापना की बात 
करता ह)ै, बल्कि और कई ताक़तें हैं 
जिनका इस्लामी कट्टरपन्थी विचारधारा 
से कोई लेना-दनेा नहीं ह।ै मसलन, 
एक विचारणीय ताक़त ह ै पी.एफ़.
एल.पी. यानी ‘पाप्युलर फ्रण्ट फ़ॉर दि 
लिबरेशन ऑफ़ पेलेस्टाइन’। यह एक 
प्रगतिशील, जनवादी व सेक्युलर ताक़त 
ह ैजो फ़िलिस्तीन के सेक्युलर राज्य की 
स्थापना के लिए लड़ रही ह।ै लेकिन 
साम्राज्यवादियों और ज़ायनवादियों के 
लिए जो भी फ़िलिस्तीन की आज़ादी 
की बात करेगा और उसके लिए जझुारू 
तरीक़े  से लड़ने का रास्ता अपनायेगा, 
वह आतंकवादी कहलायेगा। ठीक 
उसी प्रकार जैसे 1947 में राजनीतिक 
आज़ादी मिलने के पहले भारत में जो 
भी क्रान्तिकारी या जझुारू ताक़तें 
भारत की आज़ादी की बात करती 
थीं और उसके लिए समझौताविहीन 
और जझुारू संघर्ष की बात करती 
थीं, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता उन्हें 
आतंकवादी क़रार दतेी थी। लेकिन दशे 
की जनता उन्हें क्रान्तिकारी मानती थी। 

अगर आपके दशे में कोई 
साम्राज्यवादी ताक़त आकर कब्ज़ा 
कर ले तो क्या आपको हथियार उठा 
कर लड़ने का हक़ ह?ै बिल्कु ल ह।ै 
अगर आप अन्तरराष्ट्रीय क़ाननू की 
बात करें, जिसे सभी दशे मान्यता दतेे 
हैं, तो वह भी कहता ह ै कि किसी भी 
जबरन कब्ज़ा करने वाली ताक़त के 
ख़िलाफ़ किसी भी दशे के लोगों को 
हथियारबन्द बग़ावत करने और अपनी 

भारत की मेहनतकश जनता को फ़िलिस्तीन की जनता का साथ क्यों देना चाहिए?
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आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष करने की 
परूी आज़ादी ह।ै यह आतंकवाद नहीं ह।ै 
यह आत्मरक्षा और मकु्ति के लिए और 
ग़ुलामी के विरुद्ध संघर्ष ह।ै अगर आप 
को हथियारबन्द ताक़त और हिसंा के 
ज़रिये कोई ग़ुलाम बनाकर रखता ह ैतो 
अन्तरराष्ट्रीय क़ाननू के ही मतुाबिक आप 
हथियारबन्द संघर्ष और क्रान्तिकारी 
हिसंा द्वारा उसकी मखु़ालफ़त कर सकते 
हैं, उसके विरुद्ध लड़ सकते हैं। यह भी 
हम नहीं, अन्तरराष्ट्रीय क़ाननू कहता ह,ै 
जिसे सभी दशेों से मान्यता प्राप्त ह,ै भारत 
से भी। 

अब इस बनुियादी तर्क  के आधार 
पर इस बात पर विचार करें : जब हमास 
के नेततृ्व में फ़िलिस्तीनी जनता ने 7 
अक्टूबर 2023 को विद्रोह किया और 
इज़रायल पर हमला किया तो क्या वह 
आतंकवाद था? याद रखें कि ग़ज़ा 
पट्टी को इज़रायल ने 2006 में ग़ज़ा के 
फ़िलिस्तीनी मकु्तियोद्धाओ ंके संघर्ष के 
कारण घबराकर छोड़ दिया था। लेकिन 
उसके बाद 20 साल से उसने ग़ज़ा की 
सैन्य घरेाबन्दी और नाकेबन्दी कर रखी 
ह ैऔर ग़ज़ा के ऊपर आये-दिन बिना 
वजह अपने लड़ाकू विमानों से बम 
बरसाकर बेगनुाह नागरिकों, बच्चों, 
बढू़ों, औरतों की हत्याए ँ करता रहता 
ह।ै ग़ज़ा को दनुिया से रिश्ता नहीं रखने 
दिया जाता था, उसके भीतर पर्याप्त 
राहत सामग्री, दवाए,ँ ईधंन, बिजली, 
भोजन आदि नहीं पहुचँने दिया जाता 
था और कुछ अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों 
द्वारा बस मामलूी सामग्री पहुचँने की 
इजाज़त दी जाती ह,ै जिसके कारण ग़ज़ा 
के लोग लगातार भखुमरी, कुपोषण, 
ग़रीबी में जी रह ेथे। इस लगातार जारी 
ज़ुल्म के अलावा, 2006 के बाद से 
इज़रायल ने ग़ज़ा पट्टी पर बाक़ायदा कई 
सैन्य हमले करके हज़ारों की संख्या में 
लोगों का क़त्लेआम किया। ग़ज़ा के 
लोगों के पास न तो कोई हवाई सेना ह,ै 
न नौसेना ह,ै न टैंक हैं और न ही कोई 
अन्य अत्याधनुिक हथियार। दसूरी 
ओर, इज़रायल को अमरेिका, जर्मनी, 
ब्रिटेन व फ़्रांस आदि से दनुिया के सबसे 
आधनुिक हथियार मिलते हैं ताकि 
इज़रायली फ़ासीवादी व नस्लवादी गणु्डे 

मध्य-परू्व में मौजदू अक़ू त तेल भण्डार 
के नियन्त्रण में पश्चिमी साम्राज्यवादी 
हस्तक्षेप को बनाये रखें। अत्याधनुिक 
हथियारों और करोड़ों डॉलर की मदद 
से लैस इज़रायली हत्यारे नियमित तौर 
पर ग़ज़ा को कुपोषण व भखू की स्थिति 
में रखते हैं और नियमित अन्तरालों पर 
उस पर बम बरसाते हैं, अमरेिका और 
ब्रिटेन के लिए उनके नये हथियारों का 
परीक्षण ग़ज़ा के बच्चों और औरतों पर 
मिसाइलें व बम बरसाकर करते रहते हैं। 

नतीजतन, ग़ज़ा दनुिया का सबसे 
बड़ा यातना-शिविर और खलुी जेल 
बना दिया गया ह।ै ऐसे में, क्या यातना-
शिविर के बन्दियों को जेल तोड़कर 
विद्रोह करने का हक़ ह?ै बिल्कु ल ह।ै 
असल में, नात्सियों द्वारा बनाये गये 
यातना-शिविरों के भीतर से खुद़ यहूदी 
व कम्युनिस्ट कैदियों की हथियारबन्द 
बग़ावत की कई मिसालें इतिहास में 
मौजदू हैं, और आज दनुिया के सभी 
लोग उसे जनता की बग़ावत के तौर पर 
ही याद करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को 
जो हमला हुआ, वह भखू, कुपोषण, 
हत्याकाण्डों और अपमान से तंग आ 
चकुी ग़ुलाम क़ौम की बग़ावत थी, 
एक मकु्ति-यदु्ध था और यदु्ध में लोग 
मरते हैं। जो इज़रायली मरे उनका बड़ा 
हिस्सा ग़ज़ा के यातना-शिविर के ठीक 
बाहर ड्रग्स और नश ेमें धतु्त होकर नाच-
पार्टी कर रह े थे। भखू, कुपोषण और 
इज़रायली बमों से मरते बच्चों से कुछ 
सौ मीटर दरू ही सेटलर उपनिवेशवादी 
इज़रायलियों का यह नंगनाच जारी था। 
अधिकांश इज़रायली जो मारे गये वे या 
तो इज़रायली सैनिक थे या इस अश्लील 
समारोह में बेशर्मी का प्रदर्शन कर रह े
सेटलर कब्ज़ाधारी। 

जैसा कि भगतसिह ने कहा था 
कि हम क्रान्तिकारी हैं और हर जीवन 
के मलू्य को समझते हैं और जीवन से 
प्यार करते हैं। लेकिन एक ऐसी दनुिया 
में जहाँ अन्याय, दासता, शोषण, हिसंा 
और उत्पीड़न ह,ै जहाँ वर्गों के बीच यदु्ध 
जारी ह,ै जहाँ साम्राज्यवाद और ग़ुलाम 
बनाये गये राष्ट्रों के बीच यदु्ध जारी ह,ै 
वहाँ किसी आदर्श समाज की कल्पना 
से पैदा होने वाली सदिच्छाओ ं का 
बहुत महत्व नहीं रह जाता ह।ै उल्टे, एक 

न्यायपरू्ण, समानतामलूक, शोषणमकु्त, 
उत्पीड़नमकु्त समाज बनाने के लिए 
संघर्ष करना ही पड़ता ह ै और किसी 
की भी इच्छा से स्वतन्त्र यदु्ध में जानें 
भी जाती हैं। यह हर कोई जानता ह ैऔर 
मानता ह।ै क्या कोई इस बात का खण्डन 
कर सकता ह ैकि भारत की आज़ादी की 
लड़ाई में भी हिसंा हुई, लोगों की जानें 
गयीं, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की भी 
जानें गयीं और भारत के मकु्तियोद्धाओ ं
की भी जानें गयीं। लेकिन आज़ादी 
हासिल करने के लिए यह पीड़ा झलेना 
अनिवार्य था। ठीक उसी प्रकार जैसे 
किसी बच्चे के जन्म में प्रसव-पीड़ा 
होती ही ह।ै 

हिसंा भी दो प्रकार की होती ह ै : 
शासक वर्गों द्वारा की जाने वाली हिसंा 
जिसे हमारे सामने अदृश्य बना दिया 
जाता ह ै क्योंकि हमें उसका आदी 
बना दिया जाता ह;ै और, आत्मरक्षा 
और मकु्ति के लिए जनता की ओर 
से की जाने वाली हिसंा। जनता द्वारा 
की जाने वाली हिसंा भी दो प्रकार 
की होती ह ै : पहला, जनता के कुछ 
विशिष्ट लोग बिना जनता को साथ लिये 
नायकत्वपरू्ण तरीक़े  से शासक वर्ग के 
विरुद्ध वैयक्तिक हिसंा करते हैं और 
अपनी कुरबानी तक दनेे से नहीं डरते; 
दसूरा, जहाँ जनता का विचारणीय 
हिस्सा संगठित और गोलबन्द होकर 
अपने शोषकों और उत्पीड़कों की सत्ता 
को उखाड़ फें कने का संघर्ष करता ह।ै 
शासक वर्ग की हिसंा प्रतिक्रियावादी 
आतंकवादी हिसंा ह ैऔर जनता के कुछ 
बहादरु लोगों द्वारा जनता को साथ लिये 
बिना शासक वर्ग के विरुद्ध वैयक्तिक 
हिसंा करना क्रान्तिकारी आतंकवादी 
हिसंा ह।ै पहली वाली प्रतिक्रियावादी 
आतंकवादी हिसंा इसलिए ह ै क्योंकि 
वह शोषण और उत्पीड़न को क़ायम 
रखने के लिए शासक वर्गों और उनकी 
सरकार व आम तौर पर राज्यसत्ता द्वारा 
की जाती ह।ै दसूरी वाली क्रान्तिकारी 
आतंकवादी हिसंा इसलिए ह ै क्योंकि 
वह जनता के कुछ लोगों द्वारा जनता 
के पक्ष में सदिच्छाओ ं के आधार पर 
दसु्साहसवादी ढंग से की जाती ह।ै यह 
हमशेा शासक वर्गों की हिसंा के विरुद्ध 
कुछ जल्दबाज़ और रूमानी लोगों द्वारा 

की जाने वाली क्रान्तिकारी आतंकवादी 
हिसंा होती ह ैऔर यह कभी भी शासक 
वर्ग की सत्ता को अर्थपरू्ण चनुौती नहीं 
द े सकती ह,ै चाह े ऐसे दसु्साहसवादी 
तौर-तरीक़े  अपनाने वाले क्रान्तिकारियों 
की इच्छाए ँ कितनी ही पवित्र क्यों न 
हों, उनके इराद े कितने ही नेक क्यों न 
हों और वे कितने ही बहादरु क्यों न हों। 
ऐसे नेक और बहादरु लोगों की समस्या 
यह ह ैकि वे जनता पर भरोसा करने के 
बजाय, हथियारों पर भरोसा करते हैं; वे 
जनता को इतिहास बनाने वाली शक्ति 
नहीं मानते। इसलिए जनता में भरोसा 
रखने वाली क्रान्तिकारी ताक़तें उनकी 
भी आलोचना करती हैं। वे मानती हैं कि 
क्रान्तिकारी जनदिशा के ज़रिये जनता 
को जागरूक, गोलबन्द और संगठित 
करने और शासक वर्गों के विरुद्ध संघर्ष 
करने के रास्ते ही शोषण, अन्याय और 
दमन के विरुद्ध लड़ा जा सकता ह।ै इस 
संघर्ष में जब और अगर जनता सामहूिक 
तौर पर हथियार उठाने को बाध्य हो 
जाती ह ैऔर शासक वर्ग की सत्ता को 
बलपरू्व उखाड़ फें कने का संघर्ष करने 
का रास्ता अख्तियार करती ह,ै तो वह 
सही मायने में जनता की सामहूिक 
शक्ति द्वारा की जाने वाली क्रान्तिकारी 
हिसंा होती ह ैऔर वह हमशेा ही शासक 
वर्गों की संगठित हिसंा का जनता की 
संगठित हिसंा द्वारा जवाब होती ह।ै 

फ़िलिस्तीन में राष्ट्रीय मकु्ति के लिए 
कुछ लोग नहीं, बल्कि परूा फ़िलिस्तीनी 
राष्ट्र लड़ रहा ह।ै उसने शान्तिपरू्ण तरीक़े  
से भी लड़ाइयाँ लड़ीं। उसने याचिकाओ ं
पर दस्तख़त करवाये, उसने शान्तिपरू्ण 
धरने दिये, उसने हस्ताक्षर अभियान 
चलाये और अन्तरराष्ट्रीय समदुाय 
से शान्तिपरू्ण अपीलें कीं। लेकिन 
इन सबका जवाब इज़रायली बमों, 
मिसाइलों, गोलियों और टैंकों से और 
अपमानजनक उत्पीड़न व दमन से दिया 
गया। नतीजतन, फ़िलिस्तीनी राष्ट्र ने 
बलपरू्वक और हथियारबन्द बग़ावत का 
रास्ता चनुा, ठीक उसी तरह से जैसे भारत 
में भी तमाम राष्ट्रीय मकु्तियोद्धाओ ं ने 
औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध यह 
रास्ता चनुा था और न सिर्फ़  भारत में 
बल्कि अल्जीरिया, इण्डोनेशिया, 
तरु्कि ये, घाना, ट्यनूीशिया, कोरिया और 
तमाम ऐसे दशेों में जनता ने चनुा था, 
जिन्हें साम्राज्यवाद ने ग़ुलाम बनाकर 
रखा था। क्या यह आतंकवाद ह?ै नहीं! 
अगर ऐसा ह ैतो भगतसिंह, चन्द्रशखेर 
आज़ाद, सखुदवे, राजगरुू, बिस्मिल, 
अशफ़ाक सभी आतंकवादी हो जायेंगे। 

मज़दरू, महेनतकश और आम 
जनता को शासक वर्ग के नज़रिये से 
चीज़ों को दखेने की आदत डलवायी 
जाती ह।ै जवाब में हमें सचतेन तौर पर 
अपने वर्ग हितों के आधार पर चीज़ों को 
दखेने की आदत डालनी चाहिए और 
शासक वर्ग की दिमाग़ी ग़ुलामी से ख़ुद 
को मकु्त करना चाहिए। फ़िलिस्तीनी 
प्रतिरोध भी आतंकवाद नहीं ह,ै बल्कि 
मकु्ति-यदु्ध ह।ै यह सिर्फ़  हम नहीं मानते। 

आज दनुिया की कुल आबादी का 
बड़ा हिस्सा यही मानता ह।ै आपको 
दनुिया भर में तमाम शहरों में लाखों की 
तादाद में आम मज़दरूों, छात्रों-यवुाओ,ं 
महिलाओ ंद्वारा फ़िलिस्तीन के पक्ष में 
किये जा रह े अभतूपरू्व विशालकाय 
प्रदर्शनों के बारे में पता होगा। आज 
दनुिया में करोड़ों की तादाद में लोग 
फ़िलिस्तीन और उसकी जनता के पक्ष 
में खड़े हैं जबकि इज़रायली ज़ायनवादी 
हत्यारे सेटलर राज्य और उसके 
अमरेिकी व पश्चिमी साम्राज्यवादी 
आक़ाओ ं के पक्ष में एक बेहद छोटा 
कट्टरपन्थी, नस्लवादी व फ़ासीवादी 
गिरोह खड़ा ह।ै हमारा दशे इस मामले 
में थोड़ा अलग ह।ै अधिकांश लोगों 
को फ़िलिस्तीन के परेू मसले में बारे 
में उपयकु्त रूप में जानकारी ही नहीं 
ह।ै इसलिए यहाँ के फ़ासीवादियों के 
इज़रायल-समर्थक प्रचार में भी कई 
लोग बह जाते हैं। बड़ी आबादी ऐसी ह ै
जो नाजानकारी में कोई पक्ष चनुने की 
स्थिति में ही नहीं होती। लेकिन जनता 
को अपना पक्ष चनुना चाहिए। उसका 
पक्ष क्या ह?ै

जनता का पक्ष यह ह ै कि दनुिया 
के किसी भी कोने में हो रह े अन्याय, 
गलुामी, शोषण, ग़ैर-बराबरी और दमन 
के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। 
हम चाहें जहाँ भी हों, हमें उसके विरुद्ध 
अपनी आवाज़ बलुन्द करनी चाहिए। 
क्यों? 

मज़दूरो ंऔर आम मेहनतकश 
जनता को किसी पर भी हो रहे 

अन्याय का विरोध  
क्यों  करना चाहिए?

उपरोक्त सारी बातों के बावजदू 
कुछेक साथियों के दिमाग़ में यह बात 
आ सकती ह ै कि फिर यह लड़ाई तो 
फ़िलिस्तीनी जनता और राष्ट्र की ह,ै 
इसको लेकर हमें कुछ भी करने की क्या 
ज़रूरत ह?ै या हम कर ही क्या सकते हैं? 
या हमारे कुछ करने से फ़र्क  क्या पड़ेगा? 
हमारा कहना ह ैकि हमें फ़िलिस्तीन पर 
हो रह ेज़ुल्म का विरोध करना चाहिए, 
हम विरोध कर सकते हैं, और इस 
विरोध से फ़र्क  पड़ेगा। क्यों?

हमें विरोध इसलिए करना चाहिए 
कि जब तक मज़दरू और महेनतकश 
दशे में या दनुिया के किसी भी हिस्से 
में ग़रीबों, मजलमूों, दबाये-कुचले गये 
महेनतकश लोगों, दमित क़ौमों, दमित 
जातियों, दमित जेण्डरों के लोगों पर हो 
रह े ज़ुल्म और नाइन्साफ़ी का विरोध 
नहीं करते, तब तक वे कभी भी एक 
राजनीतिक वर्ग नहीं बन सकते, जो कि 
अपने वर्ग हितों के लिए सचतेन, संगठित 
और गोलबन्द तौर पर संघर्ष करने की 
क्षमता रखता ह,ै जो अपना राज, यानी 
जनता का राज क़ायम रखने की क्षमता 
रखता ह।ै जब हम केवल अपने वर्ग 
के तात्कालिक आर्थिक और भौतिक 
हितों के बारे में ही सोचते और लड़ते 

भारत के लोगों को औपनिवेशिक नस्लवादी इज़रायल का विरोध क्यों करना चाहिए?
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हैं, लेकिन हमारे ही साथ अन्य शोषित, 
दमित वर्गों व सामाजिक समदुायों पर 
शासक-शोषक वर्गों द्वारा किये जा रह े
शोषण, दमन और अन्याय पर चपु रहते 
हैं, तो इससे दो त्रासद घटनाए ँघटती हैं 
: पहला, हम शोषक-शासक वर्गों के 
“अन्याय, शोषण, दमन और हिसंा करने 
के अधिकार” का अनजाने ही समर्थन 
कर बैठते हैं, उसकी हिमायत कर बैठते 
हैं; जब एक दफ़ा शासक-शोषक वर्गों 
की हिसंा को, अन्याय और दमन को, 
शोषण को यह वैधीकरण मिल जाता ह ै
तो वह उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर भी 
करता ह,ै यानी हम मज़दरूों-महेनतकशों 
के वर्ग पर भी करता ह;ै दसूरा, अकेले 
मज़दरू दनुिया नहीं बदलता ह,ै शोषित-
दमित-उत्पीड़ित जनता दनुिया बदलती 
ह;ै यह सच ह ै कि वह सर्वहारा वर्ग 
के नेततृ्व के बिना दनुिया बदल नहीं 
सकती, क्रान्ति नहीं कर सकती, बस 
विद्रोह तक सीमित रह जाती ह;ै लेकिन 
यह भी सच ह ै कि व्यापक महेनतकश 
जनता की अकूत ताक़त को साथ लिये 
बिना सर्वहारा वर्ग भी अकेले इतिहास 
नहीं बना सकता; इसलिए सर्वहारा वर्ग 
और व्यापक महेनतकश जनता के बीच 
के सम्बन्ध के सवाल को क्रान्तिकारी 
तरीक़े  से हल करना ज़रूरी ह;ै सर्वहारा 
वर्ग जनता के सभी दमित, शोषित, 
उत्पीडि़त वर्गों और हिस्सों को साथ 
लेकर ही दनुिया बदल सकते हैं और 
महेनतकश का राज क़ायम कर सकते 
हैं; अगर मज़दरू वर्ग शासक वर्गों के 
विरुद्ध परिवर्तनकामी संघर्ष में ग़रीब व 
निम्न-मझँोले किसानों, अर्द्धसर्वहारा 
वर्ग, निम्न-मध्यवर्ग, दमित क़ौमों, आम 
महेनतकश घरों की औरतों, दलितों, 
आदिवासियों और प्रगतिशील छात्रों-
यवुाओ ंको साथ नहीं लेते तो वह एक 
ऐसे शासक वर्ग से कैसे लड़ सकते हैं, 
जो राजनीतिक वर्ग चतेना से लैस ह ै
और जनता के विरुद्ध एकजटु ह ैचाह ेवह 
हिन्दू उच्च वर्ग से आता हो, मसुलमान 
उच्च वर्ग से आता हो, सवर्ण उच्च वर्ग 
से आता हो या दलित व पिछड़ा उच्च 
वर्ग से आता हो, चाह ेवह उच्च वर्ग की 
औरतों के बीच से आता हो या फिर 
उच्च वर्ग के परुुषों के बीच से? यानी, 
जहाँ भी जनता से अन्तरविरोध का प्रश्न 

आता ह ै तो शासक वर्ग जाति, वर्ग, 
जेण्डर, धर्म के मामले में एकदम एकजटु 
ह,ै चाह ेउनके आन्तरिक झगड़े कुछ भी 
हों। ऐसा शासक वर्ग ही दशे-दनुिया के 
हर मसले पर एक पोजीशन लेता ह,ै चाह े
वह उससे सीध ेप्रत्यक्षत: प्रभावित होता 
हो या न होता हो। ये ही चीज़ें तो शासक 
वर्ग को एक राजनीतिक वर्ग बनाती हैं 
और यही तो वजह ह ैकि आज वह हम 
पर शासन कर पा रहा ह।ै शासक वर्ग 
इसी वजह से हमशेा ही चाहता ह ै कि 
मज़दरू वर्ग ट्रेडयनूियन संघर्ष से आगे न 
जा पाये और ठीक इसी वजह से महज़ 
ट्रेडयनूियन संघर्षों तक सीमित रहने की 
प्रवतृ्ति, यानी ट्रेडयनूियनवाद, मज़दरू 
वर्ग के आन्दोलन के भीतर पूँजीवादी 
विचारधारा की भमूिका अदा करता ह।ै 
ठीक इसलिए हम मज़दरूों को हर मसले 
पर सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, 
जझूना चाहिए चाह े वह हमारे दशे में 
अलग-अलग दमित-शोषित हिस्सों पर 
हो रहा ज़ुल्म और अन्याय हो, या फिर 
फ़िलिस्तीन या दनुिया में कहीं भी किसी 
भी रूप में हो रहा ज़ुल्म और अन्याय हो। 

यानी, फ़िलिस्तीन का मसला भी 
हमारा मसला ह।ै सीरिया का मसला 
भी हमारा मसला ह।ै अमरेिका में 
काले लोगों पर हो रहा ज़ुल्म भी हमारा 
मसला ह।ै दनुिया के हर शोषित, दमित, 
उत्पीड़ित और अन्याय और हिसंा की 
शिकार आबादी का मसला हमारा 
मसला ह।ै शासक वर्ग कहता ह ै: ‘यह 
तमु्हारा मसला नहीं ह,ै अपने काम से 
काम रखो।’ हम जवाब दतेे हैं : ‘आज 
से अन्याय और शोषण के हर मसले को 
हम अपना मसला बना रह ेहैं, तमु जो 
उखाड़ सकते हो उखाड़ लो।’ इसी बात 
से हुक्मरानों की रूह काँपती ह,ै यानी 
कि, कहीं मज़दरू वर्ग अपने आपको 
शोषित-दमित जनता के सभी वर्गों और 
हिस्सों से जोड़ न ले। और हमें ठीक यही 
करना चाहिए और करना होगा।

आज के समय में दनुिया भर के 
तरक़्क़ीपसन्द, इन्साफ़पसन्द और एक 
महससू करने वाला दिल रखने वाले हर 
इन्सान के लिए और विशषे तौर पर आम 
महेनतकश जनता के लिए फ़िलिस्तीन 
का मसला एक अहम मसला ह।ै यह 
न सिर्फ़  हमारी इन्सानियत का लिटमस 
पेपर टेस्ट ह,ै बल्कि यह विश्व पूँजीवाद 

की प्रधान गाँठ बना हुआ ह।ै फ़िलिस्तीन 
की आज़ादी से दनुिया के साम्राज्यवादी 
और इज़रायली ज़ायनवादी क्यों इतना 
घबराते हैं कि एक परूी क़ौम का सफ़ाया 
करने की कोशिश कर रह ेहैं? इसलिए 
क्योंकि फ़िलिस्तीन की आज़ादी का 
मतलब ह ै इज़रायल नामक सेटलर 
औपनिवेशिक राज्य का अन्त। इज़रायल 
के अन्त का अर्थ ह ैसमचू ेमध्य-परू्व ही 
नहीं बल्कि समचूी दनुिया में शोषक 
व लटेुरे साम्राज्यवादियों और लगभग 
सभी दशेों के हुक्मरान पूँजीपति वर्ग को 
एक भारी झटका। इज़रायल आज विश्व 
पूँजीवाद के लिए एक अहम औज़ार 
बना हुआ ह।ै वह दनुिया की तमाम 
पूँजीवादी सरकारों को जनता के बर्बर 
दमन के नये-नवेले तौर-तरीक़े  सिखाता 
ह।ै हमारे दशे में मोदी सरकार के दौर 
में इज़रायल की कुख्यात आतंकवादी 
ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद के हमारे दशे 
के ख़ुफ़िया एजेंसियों और पलुिस व 
अर्द्धसैनिक बलों से गहरे सम्बन्ध हैं; दशे 
की जनता के निजी जीवन पर चौकसी 
बरतने के लिए फ़ासीवादी मोदी सरकार 
ज़ायनवादी इज़रायल से तमाम क़िस्म 
के सॉफ्टवेयर व उपकरण ख़रीदती ह।ै 
यही नहीं स्वयं भारत इज़रायल को सैन्य 
सामग्री बेचता ह,ै जिसका इस्तेमाल ग़ज़ा 
के बच्चों, बढू़ों, औरतों के क़त्लेआम 
में किया जाता ह।ै हर जगह के सबसे 
कट्टरपन्थी, अर्द्धफ़ासीवादी, फ़ासीवादी, 
नस्लवादी, जनवाद-विरोधी, मज़दरू-
विरोधी हुक़्मरानों का इज़रायल के साथ 
इश्क-महुब्बत का रिश्ता ह ै चाह े वह 
हगंरी का ओरबान हो, अमरेिका का 
ट्रम्प हो, इटली की मलेोनी हो, भारत 
का मोदी हो। इज़रायल की हत्यारी 
दमनकारी सत्ता और जनता को दबाने-
कुचलने और मारने के उसके नायाब 
तरीक़े  दनुिया भर के जालिम हुक़्मरानों 
के लिए एक सीखने वाला प्रयोग-
सरीखा ह।ै खुद़ अमरेिका की पलुिस 
अमरेिका के काले लोगों, प्रगतिशील 
छात्रों, यवुाओ,ं स्त्रियों व मज़दरूों को 
कुचलने के लिए अपनी पलुिस को 
नये-नये तौर-तरीक़ों में प्रशिक्षण के 
लिए इज़रायल भजेती ह।ै कई यरूोपीय 
साम्राज्यवादी दशेों के हुक्मरान भी 
यही करते हैं। इज़रायल अमानवीयता, 
नस्लवाद, जनवाद-विरोध, कट्टरपन्थ, 

तानाशाही, फ़ासीवाद की एक ऐसी 
मिली-जलुी मिसाल ह,ै जो दनुिया के 
सभी मज़दरू-विरोधी और जन-विरोधी 
शासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत ह।ै 
और दनुिया भर में जनता के बहुलांश 
के लिए ठीक इसीलिए यह हत्यारा और 
ज़ालिम सेटलर औपनिवेशिक राज्य, 
यानी इज़रायल, नफ़रत और घणृा का 
विषय ह।ै 

हमारे दशे में भी व्यापक जनता 
को इज़रायल की सच्चाई के बारे में 
व्यापक पैमाने पर शिक्षित किया जाना 
चाहिए। उन्हें इसका सच्चा इतिहास 
बताया जाना चाहिए। उन्हें यह प्रदर्शित 
किया जाना चाहिए इज़रायल न तो कोई 
दशे ह ै और न ही कोई क़ौम या राष्ट्र 
ह।ै यह यरूोपीय कट्टरपन्थी नस्लवादी व 
फ़ासीवादी यहूदी विचारधारा, राजनीति 
व संगठनों के ज़रिये मध्य-परू्व में खड़ी 
की गयी पश्चिमी साम्राज्यवाद की सैन्य 
चौकी ह।ै यह विशषे तौर पर अमरेिकी 
साम्राज्यवादी धरुी का लठैत ह,ै जिसका 
काम ही यह ह ैकि मध्य-परू्व को बाँटकर, 
दबाकर, कुचलकर रखो ताकि सबसे 
रणनीतिक माल, यानी तेल, के अक़ू त 
भण्डारों पर पश्चिमी साम्राज्यवाद के 
नियन्त्रण को बरक़रार रखा जाय। इस 
काम में मध्य-परू्व की शखे़ों की सत्ताए ँ
भी साम्राज्यवाद का साथ दतेी हैं 
क्योंकि उनके हित मध्य-परू्व की जनता 
के बिल्कु ल विपरीत हैं। इससे भी पता 
चलता ह ै कि फ़िलिस्तीन का मसला 
इस्लाम या मसुलमानों का मसला कतई 
नहीं ह।ै अगर वह होता तो सऊदी अरब, 
संयकु्त अरब अमीरात, क़तर, ओमान 
के लटेुरे शखे़ जो परूी दनुिया में अपने 
आप को मसुलमानों का नमुाइन्दा और 
हिमायती बताते हैं, इज़रायल द्वारा 
फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार में उसकी 
मदद नहीं करते। 

कुल मिलाकर, साम्राज्यवाद और 
उसके सबसे बर्बर हत्यारे लठैत और 
गणु्डे के रूप में इज़रायली सेटलर 
औपनिवेशिक राज्य परूी दनुिया की 
जनता का ख़तरनाक और घणृास्पद 
दशु्मन ह।ै उसकी पराजय और अन्त 
दनुिया के हर दशे की आम महेनतकश 
जनता के लिए एक विजय ह ै क्योंकि 
यह आम तौर पर हम सबके दशु्मन यानी 
साम्राज्यवाद और पूँजीवाद को कमज़ोर 
बनाती ह ै और यह हर जगह इन्साफ़ 
और बराबरी की लड़ाई को ताक़त दतेी 
ह।ै इसलिए फ़िलिस्तीन की मकु्ति का 
प्रश्न हम सभी महेनतकश लोगों के 
लिए महत्वपरू्ण सवाल ह ै और हमारी 
एकजटुता साम्राज्यवादी लटेुरों और 
उसके भाड़े के ज़ायनवादी हत्यारों के 
साथ नहीं, बल्कि फ़िलिस्तीनी जनता 
और दमित राष्ट्र के साथ ह।ै और अन्याय 
के दौर में चपु्पी हमशेा अन्यायकारी 
ताक़तों का ही अनकहा समर्थन होती ह ै
और यह ख़ुद हमारे ऊपर हो रह ेअन्याय 
को भी वाजिब ठहराने का काम करती 
ह।ै इसलिए हमें भी चपु नहीं रहना ह।ै 
हम जहाँ भी हैं, वहाँ छोटे-बड़े रूपों में 

फ़िलिस्तीनी जनता के मकु्ति संघर्ष के 
पक्ष में और अमरेिकी और इज़रायली 
हत्यारों के विरोध में आवाज़ बलुन्द 
करनी ह।ै 

हमें इसलिए भी ऐसा करना होगा 
कि एक दशे, एक जनता के तौर पर 
हम भी 200 सालों तक साम्राज्यवाद 
की गुल़ामी और उसके द्वारा हमारे 
दशे के हर समदुाय के लोगों के ही 
क़त्लेआम का दशं झले चकेु हैं। 
आज साम्राज्यवाद और ज़ायनवाद के 
ख़िलाफ़ आज़ादी की लड़ाई लड़ रही 
फ़िलिस्तीनी जनता के पक्ष में न खड़े 
होना, हमारे लिए अपनी क्रान्तिकारी 
विरासत पर थकूने के समान ह।ै किसी 
भी दशे की ग़ुलामी का समर्थन करना या 
उसे लेकर चपु्पी बनाये रखना, अपनी 
ग़ुलामी के इतिहास को भलूने के समान 
ह,ै यह अपने ही शोषकों, लटेुरों, यानी 
पश्चिमी साम्राज्यवाद से इश्क जताने 
के समान ह।ै ऐसा कोई ऐसी जनता ही 
करेगी, जिसके अन्दर आत्मसम्मान 
और आत्म-गरिमा की कोई भावना 
नहीं ह।ै इसलिए एक दशे के तौर पर भी 
हमारे दशे के लोगों को फ़िलिस्तीन की 
आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करना 
होगा, क्योंकि फ़िलिस्तीनी राष्ट्र और 
जनता को दबाने-कुचलने वाली ताक़तें 
वही हैं, जिन्होंने 200 साल तक हमें 
ग़ुलाम बनाकर रखा था और आज भी 
उनकी पूँजी हमें लटू-खसोट रही ह।ै

हम फ़िलिस्तीनी जनता के राष्ट्रीय 
मकु्ति संघर्ष के पक्ष में क्या कर 

सकते हैं और क्या वह  
कारगार होगा?

हमारे दशे की जनता ऐतिहासिक 
तौर पर तमाम दशेों के राष्ट्रीय मकु्ति 
आन्दोलन के पक्ष में रही ह।ै एक दौर 
में हमारे दशे में विचारणीय संख्या में 
लोग फ़िलिस्तीन की मकु्ति के संघर्ष 
का भी समर्थन करते थे। हमारे दशे के 
आज़ादी के आन्दोलन में सक्रिय कई 
बरु्जुआ नेताओ ं ने भी फ़िलिस्तीन की 
आज़ादी का समर्थन किया था और 
इज़रायली कब्ज़े को ग़लत ठहराया था। 
इसमें गाँधी और नेहरू भी शामिल थे। 
लेकिन विशषे तौर पर 1980 के दशक 
में नवउदारवादी नीतियों की चोरी-छिपे 
शरुुआत और 1990 के दशक में उनकी 
खलेुआम शरुुआत के बाद हमारे दशे 
के हुक्मरानों ने फ़िलिस्तीन के सवाल 
पर समझौतापरस्ती करनी शरुू कर दी 
और अपने पूँजीवादी हितों के लिए 
इज़रायल से क़रीबी बढ़ानी शरुू कर 
दी। औपचारिक तौर पर आज भी भारत 
सरकार फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना 
की हिमायत करती ह।ै लेकिन वास्तव 
में वह इज़रायल से नज़दीकियाँ बढ़ा रही 
ह ैऔर ग़ज़ा के कत्लेआम में उसे सैन्य 
सामग्री की आपरू्ति कर अप्रत्यक्ष तौर पर 
मदद भी कर रही ह।ै 

इसी दौर में, दशे की जनता के बीच 
फ़िलिस्तीन के मसले को लेकर अज्ञान 

भारत की मेहनतकश जनता को फ़िलिस्तीन की जनता का साथ क्यों देना चाहिए?



16 मज़दूर बिगल, अप्रैल 2025

(पेज 15 से आगे)
भी फैला और भाजपा की मोदी सरकार 
के आने के बाद तो फ़िलिस्तीन के मसले 
को एक धार्मिक व साम्प्रदायिक रंग द े
दिया गया, जबकि हम दखे चकेु हैं कि 
फ़िलिस्तीन के राष्ट्रीय मकु्ति यदु्ध का 
मसुलमानों या इस्लाम से कोई रिश्ता 
नहीं ह।ै वह एक क़ौम की आज़ादी की 
लड़ाई ह,ै जिसमें मसुलमान, ईसाई, 
यहूदी सभी शामिल हैं। फ़ासीवादी 
शासन के दौर में इस मसले को लेकर 
बाक़ायदा अज्ञान और नाजानकारी 
फैलायी गयी और इसे साम्प्रदायिक 
रंग दनेे की कोशिश की गयी। वैसे भी 
भारत के साम्प्रदायिक फ़ासीवादियों 
की इज़रायल के ज़ायनवादी फ़ासीवादी 
सेटलरों से नैसर्गिक मित्रता बनती 
ह ै क्योंकि दोनों ही मज़दरू-विरोधी, 
जनविरोधी और जनवाद-विरोधी हैं। 
दोनों ही भारत की महेनतकश जनता 
के भी स्वाभाविक तौर पर शत्रु हैं। वहीं 
दसूरी ओर, फ़िलिस्तीन में उपनिवेशवाद 
और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ रही 
जनता हमारी नैसर्गिक मित्र ह।ै पर सवाल 
ह ैकि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं?

ज़ाहिर ह,ै हम फ़िलिस्तीन जाकर 
उनके लिए लड़ नहीं सकते। फिर हम 
अपने दशे में रहकर क्या कर सकते हैं? 
हम बहुत-कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले 
तो अपने दशे में हमें अपनी सरकार से 
यह माँग करनी चाहिए और इसके लिए 
बाक़ायदा संगठित तौर पर अभियान 
चलाना चाहिए कि भारत सरकार 
इज़रायली ज़ायनवादी राज्य से सभी 
कूटनीतिक सम्बन्धों, सैन्य सम्बन्धों 
और अन्य आर्थिक सम्बन्धों को 
तत्काल समाप्त करे, इज़रायली दतूावास 
और राजनयिकों को दशे से बाहर करे। 
हम एक नस्लवादी कट्टरपन्थी हत्यारे 
राज्य और हुकूमत के साथ सम्बन्ध नहीं 
रख सकते। आपको पता होना चाहिए 
कि ऐसा बहिष्कार पहले भी जनता के 
आन्दोलनों के बतेू कामयाब हो चकुा ह।ै 
दक्षिण अफ्रीका में 1990 की दशक की 
शरुुआत तक रंगभदे की नीति वहाँ की 
श्वेत सेटलरों की सरकार द्वारा लाग ूकी 
जाती थी। दनुिया के कई दशेों में लोगों 
ने आन्दोलन कर अपनी सरकारों को 
बाध्य किया कि वह दक्षिण अफ्रीका 
का परू्ण राजनीतिक व कूटनीतिक 
बहिष्कार करे और इसने वहाँ पर इसी 
रंगभदेी नस्लवादी शासन के अन्त में 
एक भमूिका निभायी। इज़रायल भी एक 
नस्ली भदे वाला अपार्थाइड राज्य ह ैऔर 
दक्षिण अफ्रीकी रंगभदेी शासन से कहीं 
ज़्यादा बर्बर, हत्यारा, फ़ासीवादी राज्य 
ह।ै उसका भी उसी प्रकार बहिष्कार होना 
चाहिए। ज़ाहिर ह,ै इसके लिए बहुत बड़े 
पैमाने पर जनता के सक्रिय आन्दोलन 
की आवश्यकता ह ै और आज इस 
मसले पर दशे में जागरूकता की जो 
स्थिति ह,ै इसमें बहुत वक़्त लगेगा। फिर 
भी इस दिशा में प्रयास शरुू करने होंगे। 

लेकिन एक दसूरा तरीक़ा ह,ै जिसे 
दनुिया भर की आम जनता पहले से 

ही अपना रही ह ै और उसके कारण 
इज़रायल और उसके आका अमरेिका 
और पश्चिमी साम्राज्यवाद को पर्याप्त 
दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा ह।ै 
वह तरीक़ा ह ै : बहिष्कार, विनिवेश, 
प्रतिबन्ध आन्दोलन यानी बायकॉट, 
डाइवेस्टमणे्ट, सैंक्शंस आन्दोलन। 
इस आन्दोलन का मक़सद क्या ह?ै 
इज़रायली या इज़रायल का समर्थन करने 
वाली सभी कम्पनियों के उत्पादों का परू्ण 
बहिष्कार; यानी उनके सामानों की ख़रीद 
को बन्द करना। इज़रायली अकादमिकों, 
लेखकों, कलाकारों का परू्ण बहिष्कार, 
मसलन, इज़रायली या इज़रायल का 
समर्थन करने वाले लोगों द्वारा बनायी 
गयी फिल्मों, अन्य कलात्मक उत्पादों, 
बदु्धिजीवियों का परू्ण बहिष्कार। इसे 
सांस्कृति क व अकादमिक बहिष्कार 
कहा जाता ह।ै इसके ज़रिये इन कम्पनियों, 
संस्थाओ ंव व्यक्तियों को बाध्य करना 
कि वे इज़रायल में निवेश को बन्द करें 
और जो निवेश हैं उन्हें वापस लें और 
उनसे कोई भी रिश्ता रखना बन्द करें। 
कई कम्पनियों को जनता के आन्दोलनों 
ने ऐसा करने को बाध्य कर दिया। जैसे 
कि फ़्रांसीसी कार कम्पनी रेनो। आज 
के समय में मकैडॉनल्ड, केएफसी, 
स्टारबक्स, कोका कोला आदि जैसे 
विशालकाय राष्ट्रपारीय कारपोरेशनों 
को इस बहिष्कार के कारण अरबों डॉलर 
का नकुसान हो रहा ह,ै श्रीलंका, तरु्कि ये, 
बंगलादशे, मलेशिया, इण्डोनेशिया 
जैसे दर्जनों दशेों में इन कम्पनियों की 
दकुानों व शोरूमों पर ताले लटक गये 
हैं। इन साम्राज्यवादी कम्पनियों द्वारा दी 
जाने वाली आर्थिक सहायता के बतेू 
ही इज़रायल की अर्थव्यवस्था चलती 
ह।ै लेकिन उनमें से कई के विनिवेश के 
कारण इज़रायली अर्थव्यवस्था बरुी तरह 
से डावाँडोल ह।ै 

अमरेिकी साम्राज्यवादियों और 
आम तौर पर पश्चिमी साम्राज्यवाद 
को इस आन्दोलन के कारण पिछले 1 

साल में भारी नकु़सान उठाना पड़ा ह।ै 
कई कम्पनियाँ भयंकर हानि में हैं, कुछ 
दिवालिया होने की कगार पर हैं। इसके 
कारण, तमाम पश्चिमी साम्राज्यवादी 
दशेों में पूँजीपति वर्ग का एक हिस्सा 
अपनी-अपनी मनेैजिंग कमटेियों यानी 
सरकारों पर दबाव बना रहा ह ै कि वह 
इज़रायल को मदद बन्द करे, या कम करे 
या कम-से-कम शस्त्रों का निर्यात बन्द या 
कम करे। 

परूी दनुिया में आर्थिक, सांस्कृति क 
व अकादमिक बहिष्कार के आन्दोलन 
के बढ़ते ज्वार के कारण इज़रायली 
अर्थव्यवस्था एक भवँर में फँसी हुई ह।ै 
अमरेिकी मदद के बिना इज़रायल एक 
दिन भी ग़ज़ा में अपना नरसंहार जारी 
रखने की स्थिति में नहीं ह।ै सेटलर 
इज़रायली इससे बिलबिलाये हुए 
सड़कों पर निकल और बिलख रह े हैं 
और नेतनयाहू की सरकार का विरोध 
कर रह े हैं। लेकिन इस मदद का बोझ 
अमरेिकी अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ रहा 
ह।ै नतीजतन, पहली बार एक सर्वे में 
पता चला कि आध ेसे ज़्यादा अमरेिकी 
इज़रायल के प्रति एक प्रतिकूल नज़रिया 
रखते हैं। यह एक बदलाव ह।ै वजह 
यह कि पिछले 70 सालों से अमरेिकी 
जनता का इज़रायल के प्रति लगाव 
बढ़ाने के लिए अमरेिकी शासक वर्ग ने 
जिस प्रकार झठू फैलाया ह,ै जिस प्रकार 
नात्सियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार का 
इस्तेमाल करके आज यहूदी कट्टरपन्थी 
नात्सियों की हरक़तों को जायज़ ठहराया 
ह ैऔर जिस प्रकार अपने मीडिया (जो 
कि ज़ायनवादी अमरेिकियों के हाथों में 
ह)ै के ज़रिये दशे के लोगों का ब्रेन वॉश 
किया ह,ै उसके कारण पारम्परिक तौर 
पर अमरेिकी जनता का बड़ा हिस्सा 
इज़रायल का समर्थक नहीं तो कम-
से-कम उसके प्रति अनकूुल नज़रिया 
रखता था। पिछले 1 से 1.5 वर्षों में 
यह स्थिति बदल गयी ह।ै यही हालत 
यरूोप के अधिकांश दशेों की ह,ै जिसकी 

भारी बहुसंख्या फ़िलिस्तीन के पक्ष में 
इज़रायल के विरोध में खड़ी ह।ै 

आज भारत और किसी भी दशे के 
महेनतकश लोग बीडीएस आन्दोलन के 
ज़रिये इज़रायल और उसके आक़ाओ ं
को चोट पहुचँा सकते हैं, जिनके बतेू 
इज़रायल बेगनुाह फ़िलिस्तीनियों का 
क़त्लेआम कर रहा ह,ै एक ऐसा बर्बर 
क़त्लेआम जिसकी इतिहास में कोई 
मिसाल नहीं ह।ै जिस तरीक़े  से इस 
प्रक्रिया को इज़रायल अजंाम द ेरहा ह,ै 
उसका मकु़ाबला नात्सियों द्वारा यहूदियों 
के प्रति की गयी बर्बरता भी मशु्कि़ल से 
कर पाती ह।ै हम मज़दरू-महेनतकश भी 
बहुत से ऐसे मज़दरूी-उत्पाद ख़रीदते 
हैं, जो इज़रायल का समर्थन और मदद 
करने वाली कम्पनियाँ बनाती हैं। हमें उन 
सभी उत्पादों का बहिष्कार कर, उनके 
विकल्पों को ख़रीदना चाहिए।

किसी के मन में आ सकता ह ै कि 
इससे तो किन्हीं और पूँजीपतियों को 
फ़ायदा होगा! हो सकता ह।ै लेकिन किसी 
भी राजनीतिक कार्रवाई का मलू्यांकन 
उसके लक्ष्य के चरित्र से किया जाता 
ह।ै इस बहिष्कार आन्दोलन का मक़सद 
ह ैएक राजनीतिक जनवादी लक्ष्य और 
माँग, यानी फ़िलिस्तीन की राष्ट्रीय मकु्ति 
का समर्थन करना और औपनिवेशिक 
कब्ज़ा करने वाले ज़ायनवादी इज़रायली 
सेटलरों का विरोध करना। जब हम 
विभिन्न इज़रायल समर्थक कम्पनियों 
का बहिष्कार करेंगे, उनके उत्पादों का 
बहिष्कार करेंगे और वैकल्पिक उत्पादों 
को प्रयोग करेंगे, तो बस इतना होगा कि 
अलग-अलग कम्पनियों में लाभप्रदता 
के आपसी रिश्ते बदल जायेंगे। तब भी 
हम मज़दरू के तौर पर मज़दरूी-उत्पाद 
पूँजीपतियों से ही ख़रीद रह े होंगे और 
पूँजीवादी व्यवस्था में ऐसा ही हो भी 
सकता ह,ै क्योंकि मज़दरूों के जीवन के 
लिए उपयोगी वस्तुए ँ और सेवाए ँ भी 
पूँजीवादी समाज में माल ही होती हैं 
और उन्हें भी पूँजीपतियों से ही ख़रीदना 
पड़ता ह।ै इसलिए इस अभियान के 
विशिष्ट राजनीतिक जनवादी चरित्र के 
अनसुार, यह नीति बिल्कु ल सही ह ै
कि साम्राज्यवादी ज़ायनवादियों और 
नस्लवादियों के नरसंहार को फाइनेंस 
करने वाली, यानी उसका वित्त-पोषण 
करने वाली कम्पनियों का बहिष्कार कर 
समचू ेइज़रायली सेटलर औपनिवेशिक 
परियोजना को ध्वस्त करने में अपना 
योगदान दिया जाय। इसी से दनुिया में 
मज़दरू सत्ता और समाजवाद नहीं आ 
जायेगा। लेकिन इससे हमारा साझा 
दशु्मन यानी साम्राज्यवाद, नस्लवाद 
और फ़ासीवाद निश्चित ही कमज़ोर 
होंगे। वैसे भी हमारे महान शिक्षकों 
लेनिन और स्तालिन के मार्फ़ त हम 
जानते हैं कि राष्ट्रीय मकु्ति के संघर्ष 
हमशेा साम्राज्यवाद और पूँजीवाद 
को कमज़ोर करते हैं। आज दनुिया में 
फ़िलिस्तीन के रूप में एक उपनिवेश 
और अफ्रीका व लातिन अमरेिका में 
कुछेक अर्द्धउपनिवेश और नवउपनिवेश 

ही बच े हैं। लेकिन ये साम्राज्यवाद के 
लिए भारी महत्व रखते हैं और वहाँ पर 
उपनिवेशवाद का पतन साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध ही एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया 
यानी ‘चने रिएक्शन’ की शरुुआत 
कर सकता ह ै और यह दनुिया भर में 
जनता के संघर्षों, मज़दरूों-महेनतकशों 
के संघर्षों, दमित क़ौमों के संघर्षों 
और हर प्रकार के दमित समदुायों के 
संघर्षों को भारी बल दगेा। इसलिए यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं ह ै कि आज 
फ़िलिस्तीन का प्रश्न विश्व साम्राज्यवाद 
की सबसे अहम गाँठ बना हुआ ह ैऔर 
इसलिए फ़िलिस्तीन की आज़ादी का 
मसला परूी दनुिया में दमित, उत्पीड़ित, 
शोषित मज़दरूों, महेनतकशों, स्त्रियों, व 
अन्य दमित समदुायों का साझा मसला 
ह,ै यह हमारा अपना मसला ह।ै

इसलिए आप सभी मज़दरू-
महेनतकश साथी बहिष्कार के इस 
आन्दोलन से जडु़कर इज़रायली 
ज़ायनवादी नस्लवादी व एक विशिष्ट 
प्रकार की फ़ासीवादी सत्ता और उसके 
पश्चिमी साम्राज्यवादी आक़ाओ ं का 
परू्ण बहिष्कार करें, उन्हें चोट पहुचँाए ँ
और फ़िलिस्तीन के लिए न्याय की 
लड़ाई में हिस्सेदारी करें। बहिष्कार 
करना हमारा अधिकार ह।ै कोई संविधान 
या क़ाननू इसे कभी रोक नहीं सकता ह।ै 
हम कौन से उत्पाद या सेवाए ँइस्तेमाल 
करेंगे, यह हमारा व्यक्तिगत फैसला 
होता ह।ै पूँजीवादी बदु्धिजीवी ही तो 
कहते हैं कि पूँजीवाद की ख़ूबसरूती यह 
ह ैकि यह हर उत्पाद व सेवा के बहुत-
से विकल्प दतेा ह!ै सबके पास ‘स्वतन्त्र 
चयन’ का अधिकार होता ह!ै इस पर 
भला पूँजीवाद कैसे रोक लगा सकता 
ह!ै? हमें इस “अधिकार” का विवेकवान 
और समझदार तरीक़े  से इस्तेमाल करना 
चाहिए और फ़िलिस्तीनी जनता, यानी 
वहाँ के मलू बाशिन्दों के लिए, चाह ेवे 
मसुलमान हों, ईसाई हों या यहूदी हों, 
इन्साफ़ की लड़ाई में मदद करनी चाहिए। 
आज यही इन्सानियत का तकाज़ा 
ह,ै यही हमारी महेनतकश जमात का 
तकाज़ा ह,ै यानी संवेदनशीलता और 
न्यायप्रियता का तकाज़ा ह ै और यही 
क्रान्तिकारी नैतिकता का तकाज़ा भी ह।ै 

इस अकं के आख़िरी पेज पर हम 
फ़िलिस्तीनियों के इज़रायली नरसंहार में 
शामिल सबसे प्रातिनिधिक कम्पनियों 
की एक सचूी द ेरह ेहैं। इन कम्पनियों का 
कोई भी उत्पाद या सेवा न ख़रीदें। इन 
सबके बहुत से विकल्प मौजदू हैं। पीछे 
के पेज पर ही एक क्यूआर कोड दिया 
गया ह,ै जिसे अपने मोबाइल से स्कै न 
करने पर आपको विस्तृत बहिष्कार सचूी 
और वैकल्पिक उत्पादों की सचूी अपने 
मोबाइल पर मिल जायेगी। इस बहिष्कार 
आन्दोलन में भागीदारी कर अपने इन्सान 
होने का फ़र्ज़ निभाए,ँ मज़दरू वर्ग की 
नैतिक ज़िम्मेदारी निभाए,ँ महेनतकशों 
की जमात की पक्षधरता जताए।ँ  l

भारत के लोगों को औपनिवेशिक नस्लवादी इज़रायल का विरोध क्यों करना चाहिए?
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l मज़दूर बिगुल सवंाददाता
किसी भी दशे में पूँजीवादी 

विकास अपनी प्रकृति से ही क्षेत्रीय 
असमानता को बढ़ाता ह।ै भारत के 
औपनिवेशिक अतीत और आज़ादी 
के बाद हुए पूँजीवादी विकास के 
फलस्वरूप यहाँ भी क्षेत्रीय असमानता 
की खाई बेहद स्पष्ट नज़र आती ह।ै 
यहाँ तमाम बड़े व मझौले उद्योग-धन्धे 
चन्द महानगरों की परिधि पर स्थित 
औद्योगिक क्षेत्रों में सिमटे हुए हैं। 
हदैराबाद ऐसा ही एक महानगर ह ैजहाँ 
नये-परुाने मिलाकर दर्जनों औद्योगिक 
क्षेत्र हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित 
कल-कारख़ानों में दशे के विभिन्न 
हिस्सों से आए मज़दरू अपना जाँगर 
खटाते हैं जिसकी बदौलत यहाँ छोटे 
नट-बोल्ट से लेकर हवाई जहाज तक 
के कल परु्जे बनाये जाते हैं। गाँवों और 
सापेक्षत: पिछड़े इलाक़ों में काम न 
होने की वजह से मज़दरू बेहतर जीवन 
के तलाश में हदैराबाद जैसे महानगरों 
की तरफ़ रुख़ करने को मजबरू होते 
हैं। इस प्रकार हदैराबाद के औद्योगिक 
क्षेत्रों में भारत के विभिन्न हिस्सों से 
आये मज़दरू एक छत के नीच े काम 
करते हैं। भाषा और संस्कृति  में तमाम 
भिन्नताए ँहोने के बावजदू इन मज़दरूों 
के काम व जीवन की परिस्थितियाँ 
उनके बीच एकजटुता का आधार पैदा 
करती ह।ै 

हदैराबाद के उत्तर-पश्चिम में 
स्थित गाजलुारामारम-जीडीमटेला–
गाँधी नगर इस शहर की एक विशाल 
औद्योगिक पट्टी ह।ै यहाँ की फ़ैक्ट्रि यों 
में मशीन पार्ट्स, जसू निकालने की 
मशीन, जनरेटर, मशीन पम्प, चलू्हे, 
कृषि सम्बन्धी उपकरण, फ़ार्मा और 
केमिकल प्रोडक्ट, एलपीजी गैस 
से सम्बन्धित उपकरण, फ़र्नीचर, 
प्लास्टिक प्रोडक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल 
बॉक्स, पंखों, प्लास्टिक की बोतलों, 
सैनिटाइज़र, पैकिग प्रोडक्ट आदि 
की मनै्युफ़ै क्चरिंग होती ह।ै तेलंगाना 
के अन्य हिस्सों व अन्य राज्यों के 
मज़दरू पलायन करके काम की 
तलाश में इन इलाकों में आते हैं। इन 
औद्योगिक इलाक़ों में कई मज़दरू 
बस्तियाँ ह।ै नन्दा नगर, गाँधी नगर 
औद्योगिक क्षेत्र से सटी ऐसी ही एक 
मज़दरू बस्ती ह।ै यहाँ बसे मज़दरू 
आस-पास के औद्योगिक इलाक़ों जैसे 
गाजुलारामारम–जीडीमेटला–गाँधी 
नगर की फ़ैक्ट्रि यों में काम करते हैं। 
कई स्थानीय मज़दरू जी.एच.एम.सी 
(ग्रेटर हदैराबाद नगर निगम) में सफ़ाई 
कर्मचारी का काम करते हैं। कुछ लोग 
ठेले पर फल–सब्ज़ी आदि बेचने 
व ऑटो चलाने का काम करते हैं। 
पढ़े-लिख े नौजवानों की बड़ी सख्या 
बेरोज़गार ह ै और काम की तलाश 
में दर-दर की ठोकरें खाती ह।ै कुछ 
नौजवान सेल्समनै, जी.एच.एम.सी. 

में क्लर्क , आस-पास के संस्थानो में 
हाउस-कीपिग, चपरासी आदि के 
काम में लगे हैं।   

नन्दा नगर बस्ती 1967 में पब्लिक 
सेक्टर कम्पनी हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स (एच.एम.टी.) की हदैराबाद 
यनूिट की स्थापना के साथ अस्तित्व 
में आयी। भारत सरकार ने एच.एम.
टी कम्पनी की हदैराबाद शाखा को 
स्थापित करने के लिए कुतबुलु्लापरु 
नामक इलाक़े  में बसे लोगों को वहाँ 
से उजाड़कर बालानगर में गाँधी नगर 
औद्योगिक क्षेत्र के निकट नन्दा नगर 
जैसे इलाक़ों में ज़मीन दी। साथ ही 
कम्पनी ने कुछ स्थानीय लोगों को 
अपने यहाँ काम भी दिया। लेकिन 
कुतबुलु्लापरु से उजाड़े गये जिन लोगों 
को नन्दा नगर में ज़मीन मिली वह 
उनके नाम से पंजीकृत नहीं ह।ै यानी 
सरकार नन्दा नगर की बसावट को 
अवैध घोषित करके लोगों को यहाँ से 
कभी भी उजाड़ सकती ह।ै इस प्रकार 
यहाँ स्थानीय लोग हमशेा इस तनाव 
में जीते हैं कि उनकी रिहाइश पर कभी 
भी बलुडोज़र चल सकता ह।ै रही बात 
एच.एम.टी. कम्पनी में मिले काम की 
तो 2016 में कम्पनी के दीवालिया 
घोषित होने के बाद बन्द होने पर 
मज़दरूों के हाथ से वह नौकरी भी 
चली गयी। इसलिए तमाम स्थानीय 
लोगों के लिए नियमित रूप से काम 
मिलना एक बहुत बड़ी समस्या ह।ै 

इस बस्ती में स्थानीय तेलगुभूाषी 
मज़दरूों के अलावा उत्तर प्रदशे, 
बिहार, मध्य प्रदशे, उड़ीसा व पश्चिम 
बंगाल जैसे राज्यों से आने वाले 
प्रवासी मज़दरू भी बड़ी संख्या में रहते 
हैं। यहाँ रहने वाले परुुष कुशल मज़दरूों 
को 8 से 10 घण्टे काम के लिए 
औसतन 30 दिन के काम के बदले 
12 से 15 हज़ार का वेतन मिलता 
ह।ै जबकि स्त्री मज़दरूों को महज़ 8 से 
12 हज़ार वेतन मिलता ह।ै अकुशल 
मज़दरूों को इससे भी कम तनख़्वाह 
मिलती ह।ै आसमान छूती महगँाई के 
दौर में गैस सिलिण्डर, राशन–सब्ज़ी, 
बच्चों की शिक्षा, दवा -इलाज का 
ख़र्च परूा करना मज़दरू परिवारों के 
लिए बेहद मशु्किल होता ह।ै मज़दरूों 
को एक छोटे से कमरे के लिए 5 से 
6 हज़ार रुपये किराये के दनेे पड़ते हैं। 
इस प्रकार मज़दरूों का आधा वेतन 
तो किराया दनेे में ही निकल जाता ह ै
और बाक़ी सभी ख़र्चों के लिए शषे 
आधा वेतन ही बचता ह।ै इस वजह 
से मज़दरूों को हर महीने आर्थिक तंगी 
का सामना करना पड़ता ह।ै 

इस बस्ती में पीने का पानी तीन 
दिन में एक बार शाम को डेढ़ घण्टे 
के लिए आता ह।ै इस वजह से यहाँ 
हर घर में पानी जमा करने के लिए 
घर के बाहर और भीतर कई बड़े-
बड़े ड्रम जगह छेके रहते हैं। इस 

प्रकार जमा पानी मच्छरों का स्रोत 
बन जाता ह।ै बरसात के मौसम में 
पीने का पानी बहुत गन्दा होता ह ै
और यही टाइफ़ायड, मलेरिया व 
डेंग ू जैसी बीमारियों का सबब बन 
जाता ह।ै यहाँ सरकारी चिकित्सा के 
नाम पर नन्दा नगर में एक सरकारी 
डिस्पेन्सरी चलती ह ै । यह सबुह 
9:00 बजे से दोपहार 3:30 बजे तक 
चलती ह।ै यह मज़दरूों के ड्यटूी का 
समय होता ह।ै यानी इस डिस्पेन्सरी 
से मज़दरूों को कोई ख़ास लाभ नहीं 
होता ह।ै इस बस्ती के आस-पास 
वेंकट रामी रेड्डी नगर, भगत सिंह 
नगर जैसी और भी कई बस्तियाँ हैं। 
इतनी बड़ी आबादी के लिए पास 
में कोई सरकारी अस्पताल नहीं ह।ै 
अगर कोई आपातकालीन स्थिति 
हो तो लोगों को नन्दा नगर से क़रीब 
15 किलोमीटर दरू गाँधी अस्पताल 
नामक एक सरकारी अस्पताल जाना 
पड़ता ह।ै जो छोटे-मोटे प्राइवेट 
अस्पताल हैं वो इतने महगँे हैं कि 
मज़दरू वहाँ जाने के बारे में सोच 
भी नहीं सकते। सरकारी चिकित्सा 
के अभाव के चलते नन्दा नगर व 
आस पास के बस्तियों में झोला छाप 
डॉक्टरों के कई क्लीनिक मौजदू हैं। 
पिछली बरसात के समय संजय नाम 
के मज़दरू कोअपने बेटी के टाइफ़ायड 
के इलाज में 17 हज़ार रुपये इन्हीं  
झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ ख़र्च 
करना पड़ा। ऐसे अनगिनत मामले 
होते हैं जहाँ मज़दरू अपने परिवार के 
इलाज में अपनी महेनत की लगभग 
परूी जमा पूँजी ख़र्च कर दतेे हैं।  

इस इलाक़े  में रहने वाली 
महेनतकश आबादी के बच्चों के लिए 
शिक्षा का बनुियादी अधिकार बेमानी 
ह।ै नन्दा नगर व आस-पास के मज़दरू 
रिहाइश के इलाक़ों के लिए यहाँ छठी 
से दसवीं के छात्रों के लिए सिर्फ़  दो 
सरकारी स्कू ल हैं। एक गाँधी नगर में 
और दसूरा भगतसिह नगर में। एक 
प्राथमिक स्कू ल नन्दा नगर में चलता 
ह।ै यह सरकारी शिक्षा व्यवस्था 
निहायत ही नाकाफ़ी ह ै क्योंकि यहाँ 
हजारों की संख्या में मज़दरू परिवार 
रहते हैं। इन सरकारी स्कू लों में प्रवासी 
मज़दरूों के बच्चों को दाख़िला मिलना 
मशु्किल होता ह।ै कई प्रवासी मज़दरूों 
के बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं 
होने के चलते सरकारी स्कू ल उन्हें 
दाखिला दनेे से मना कर दतेे हैं। 
हालाँकि तेलंगाना शिक्षा आयोग के 
अनसुार सरकारी स्कू ल किसी भी 
बच्चे को आधार कार्ड नहीं होने के 
चलते दाख़िला दनेे से मना नहीं कर 
सकते हैं। फिर भी सरकारी स्कू ल 
नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए 
प्रवासी मज़दरूों के बच्चें को दाख़िला 
दनेे से मना कर दतेे हैं। जो प्राइवेट 
स्कू ल चलते हैं वे मोटी फीस लेते हैं, 

जो प्रवासी मज़दरू नहीं द ेपाते हैं। ऐसे 
में प्रवासी मज़दरूों के बच्चे अपना 
बचपन बिना स्कू ली शिक्षा के दिन भर 
गली-मोहल्ले में घमूते हुए बिता दतेे 
हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था 
के दरवाज़े बन्द ह।ै

ऐसे माहौल में जहाँ महेनतकश 
आबादी अपने बनुियादी अधिकारों 
के अभाव के चलते नारकीय स्थिति 
में रहती ह,ै वहीं इस बस्ती में मौजदू 
पूँजीवादी पार्टियाँ लोगों को धार्मिक, 
जातिगत, क्षेत्रीय व भाषायी आधार 
पर बाँटने का काम करती हैं। नन्दा 
नगर बस्ती में यहाँ की जनता द्वारा 
चनुा गया एक बस्ती लीडर ह ै जो 
कहने को तो किसी भी चनुावी पार्टी 
से नहीं जडु़ा ह।ै लेकिन इस बस्ती 
लीडर का झकुाव पहले बी.आर.एस 
पार्टी की ओर था और अब भाजपा 
की तरफ़। 2023 में नन्दा नगर के 
प्राथमिक विद्यालय की ज़मीन के एक 
बड़े हिस्से पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा 
करके एक मन्दिर बनाया गया। इस 
बस्ती के मज़दरूों का ध्यान वास्तविक 
मदु्दों से भटकाने के लिए सरकारी 
ज़मीन पर कब्जा कर व मन्दिर निर्माण 
का काम इसी बस्ती लीडर के नेततृ्व 
में हुआ। 

नन्दा नगर में हिन्दू, मसुलमान 
और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों 
की मिश्रित आबादी रहती ह।ै परन्तु 
पिछले कुछ वर्षों से साम्प्रदायिक 
फ़ासीवादी पार्टी भाजपा इलाक़े  
में अपना आधार फैलाने के लिए 
क़िस्म-क़िस्म की साज़िशों के ज़रिये 
लोगों को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण 
बढ़ाने का काम करती ह।ै रामनवमी, 
हनमुान जयन्ती और गणशे चतरु्थी 
जैसे मौक़ों पर इलाक़े  में विशालकाय 
मरू्तियाँ स्थापित करके कोने-कोने में 
बड़े-बड़े स्पीकर लगाकर लोगों में 
साम्प्रदायिक उन्माद की लहर पैदा की 
जाती ह।ै हाल ही में, मार्च के महीने 
में इस इलाक़े  में स्थित शिव मन्दिर में 
दो नशड़ेियों ने चोरी की। इस घटना 
के अगले दिन संघियों ने मन्दिर के 
बाहर न्याय के नाम पर नारेबाज़ी कर 
इस घटना को हिन्दू–मसु्लिम तनाव में 
बदल दिया। इसके बाद नन्दा नगर दो 
दिन के लिए पलुिस छावनी में तब्दील 
हो गया। हिन्दू–मसु्लिम ध्रुवीकरण को 
बढ़ाने के लिए मन्दिर के सीसीटीवी 
फुटेज से वीडियोज़ बनाकर नन्दा नगर 
के व्हाट्सेएप ग्रुप में शयेर किये गये। 
इसके साथ ही यह अफ़वाह फैलायी 
गयी कि मन्दिर में चप्पल पहन कर 
चोरी मसु्लिम ही कर सकता ह।ै इस 
तरह से इस फ़ासीवादी दौर में बस्ती 
लीडर और यहाँ मौजदू फ़ासिस्ट 
ताक़तें यहाँ की जनता को बाँटने का 
काम कर रही ह।ै 

महेनतकशों के जीवन की इस 
परेशान करने वाली तस्वीर में तभी 

बदलाव आ सकता ह ै जब यहाँ के 
लोग एक क्रान्तिकारी पार्टी के बैनर 
तले एकजटु और लामबन्द हों। लेकिन 
फ़िलहाल ऐसी कोई पार्टी इस इलाक़े  
में नहीं मौजदू ह।ै इस औद्योगिक 
इलाक़े  में एक संशोधनवादी ट्रेड 
यनूियन एटक कई सालों से सक्रिय 
ह।ै इस यनूियन के अधिकांश सदस्य 
स्थायी मज़दरू हैं। यह यनूियन गाँधी 
नगर औद्यगिक क्षेत्र के मज़दरूों को 
सिर्फ़  वेतन, बोनस-भत्ते जैसे आर्थिक 
माँगों की लड़ाई तक सीमित करके 
उनकी राजनीतिक चतेना को कुन्द 
करने का काम करती ह।ै इसके 
अतिरिक्त यहाँ के प्रवासी मज़दरूों के 
बीच कोई भी यनूियन सक्रिय नहीं ह।ै  

नन्दा नगर में पिछले साल 
28 सितम्बर को शहीदआेज़म 
भगतसिंह के जन्मदिवस के मौक़े  
पर कुछ यवुाओ ं ने लोगों की मदद 
से शहीद भगतसिंह पसु्तकालय व 
सांस्कृति क केन्द्र की शरुुआत की। 
इस पसु्तकालय में छोटे से लेकर 
बड़े बच्चों के लिए इतिहास, भगूोल, 
विज्ञान, गणित और साहित्य-कला 
और दशे-दनुिया के क्रान्तिकारियों 
की किताबें जटुायी गयी हैं। इसके 
अलावा बच्चों के खलेने के लिए 
खिलौने और खलेखदू के साजोसमान 
भी जटुाये जा रह े हैं। यहाँ नियमित 
रूप से बच्चों को शिक्षा में मदद की 
जाती ह।ै प्रवासी मज़दरूों के जो बच्चे 
स्कू ल जाने से वंचित रह जाते हैं वे भी 
इस पसु्तकालय में नियमित रूप से 
आते हैं। पसु्तकालय में पढ़ाई-लिखाई 
के अलावा बच्चों के बीच पेंटिग, 
कविता-कहानी पाठ, नाटक, गीत-
संगीत, फ़िल्म-शो जैसी गतिविधियाँ 
भी नियमित रूप से आयोजित की 
जाती हैं जिनमें बच्चे बढ़चढ़कर 
भागीदारी करते हैं। यह इस मज़दरू 
बस्ती में एक वैकल्पिक संस्कृति  का 
प्रचार-प्रसार करने का एक अनठूा 
प्रयास ह।ै मज़दरूों के जो बच्चे दिनभर 
गली में घमूने-फिरने और मटरगश्ती 
करने में अपना समय बिताते थे वे 
अब बेसब्री से पसु्तकालय खलुने का 
इन्तज़ार करते हैं और अगर किसी 
वजह से पसु्तकालय नहीं खलुता ह ै
तो शिकायत करते हैं। इन बच्चों के 
माता-पिता भी पसु्तकालय खलुने के 
बाद से अपने बच्चों के व्यक्तित्व में 
आये बदलाव को दखेकर ताज्जुब 
करते हैं। इस इलाक़े  में किये गये इस 
छोटे-से प्रयोग से इतना स्पष्ट ह ै कि 
यदि मज़दरू बस्तियों में व्यवस्थित 
तरीक़े  से ऐसी संस्थाओ ं का ताना-
बाना खड़ा किया जाये तो भविष्य में 
अहम बदलावों की नींव तैयार की 
जा सकती ह ै और महेनतकशों की 
ज़िन्दगी की तस्वीर बदल सकती ह।ै  

 

हैदराबाद की एक मज़दूर बस्ती नन्दा नगर में मज़दूरो ंकी ज़िन्दगी की 
जद्दोजहद की एक तस्वीर
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l शिवानी 
इस शृखंला में हमने अब तक मज़दरू 

आन्दोलन के भीतर मौजदू अर्थवाद की 
प्रवतृ्ति के विषय में अपने विचार रख।े 
मखु्य तौर पर हमने इस प्रश्न पर मज़दरू वर्ग 
के महान शिक्षक लेनिन के विचारों को ही 
प्रस्तुत करने का काम किया ह।ै दरअसल 
अर्थवाद के विरुद्ध समझौताविहीन संघर्ष 
चलाने का श्रेय सबसे अधिक लेनिन को 
ही जाता ह ैजिन्होंने रूसी अर्थवादियों के 
खिलाफ़ इस विचारधारात्मक संघर्ष के 
दौरान ही क्रान्तिकारी पार्टी की अवधारणा 
को भी सपुरिभाषित और व्याख्यायित 
किया। पार्टी की यह लेनिनवादी अवधारणा 
आज भी दनुिया भर के कम्युनिस्टों के 
लिए मार्गदर्शन का काम करती ह।ै इसके 
साथ ही लेनिन के विचार अर्थवाद की 
ख़तरनाक प्रवतृ्ति के विरुद्ध हमें सचतेन 
तौर पर निर्मम संघर्ष चलाने के लिए आज 
भी प्रेरित करते हैं। 

लेनिन अर्थवादी प्रवतृ्ति के दषु्परिणामों 
को रूस के मज़दरू आन्दोलन में प्रकट होते 
हुए दखे रह ेथे और समझ रह ेथे कि रूस 
के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समक्ष यह 
न सिर्फ़  एक बहुत बड़ी चनुौती ह ैबल्कि 
यह रूस के क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
पिछड़ेपन के सबसे अहम कारणों में से एक 
कारण भी ह।ै यही नहीं, लेनिन का स्पष्ट 
तौर पर मानना था कि अर्थवाद दरअसल 
मज़दरू आन्दोलन में बरु्जुआ विचारधारा 
और राजनीति की ही नमुाइन्दगी करता ह ै
और क्रान्तिकारी सर्वहारा विचारधारा के 
विरुद्ध खड़ा ह।ै

पिछली किश्त में हमने एक अखिल-
रूसी मज़दरू अख़बार की अपरिहार्य 
आवश्यकता पर लेनिन के विचार प्रस्तुत 
किए थे। अपनी रचना ‘क्या करें?’ में 
लेनिन दो उपमाओ ं का प्रयोग करके 
क्रान्तिकारी सर्वहारा आन्दोलन को 
संगठित करने के लिए और एक अखिल-
रूसी केन्द्रीकृत पार्टी के निर्माण के लिए 
एक ऐसे अख़बार की ज़रूरत पर ज़ोर दतेे 
हैं। लेनिन इस विषय पर अपने विचार रखते 
हुए बताते हैं कि एक ऐसा अखिल-रूसी 
राजनीतिक अख़बार वह मखु्य सतू्र होना 
चाहिए जिसके सहारे क्रान्तिकारी संगठन 
को विकसित किया जा सकता ह।ै  इसी 
संदर्भ म ेलेनिन राजगीरों द्वारा ईटंें बिछाते 
वक़्त इस्तेमाल की गयी डोरी का उदाहरण 
दतेे हैं, जिस डोरी की मदद से बिछायी गयी 
ईटंें एक साथ जड़ुकर एक परू्ण और सबको 
साथ मिलाकर चलनेवाली रेखा बन जाते 
हैं। इसके साथ ही लेनिन इस ज़रूरी बात 
को दहुराते हैं कि अख़बार न केवल 
सामूहिक प्रचारक और सामूहिक 
उद्वेलक का, बल्कि सामूहिक 
सगंठनकर्ता का भी काम करता है। इस 
दृष्टि से उसकी तुलना एक निर्माणाधीन 
इमारत के इर्द-गिर्द बाँधे गये पाड़ 
(स्कैफ़ ोल्डिंग) से की जा सकती है 
जिसके बग़ैर क्रान्तिकारी सगंठन की 
इमारत बनाने की बात वर्तमान समय 
में सोची भी नहीं जा सकती। 

लेनिन वास्तव में इस चर्चा के दौरान 
सांगठनिक मामलों म े भी अर्थवादियों 
की संकीर्णता और नौसिखएुपन तथा 
गतिविधियों के दायरे में उनके संकुचित 

दृष्टिकोण और व्यवहार को उजागर कर रह े
थे। साथ ही, अर्थवादियों के स्थानीयतावाद 
को भी लेनिन यहाँ बेनक़ाब कर रह े थे 
जो केन्द्रीय व अखिल-रूसी कामों के 
बरक्स स्थानीय कामों की ज़रूरत को ग़ैर-
द्वन्द्वात्मक तरीक़ से बार-बार आगे करते 
थे और इसी कारण से एक अखिल-रूसी 
राजनीतिक अख़बार की आवश्यकता 
को नज़रअन्दाज़ करते थे। अर्थवाद 
ट्रेड यूनियनवादी राजनीति को ही 
चँूकि मज़दर वर्ग की क्रियाशीलता 
का फ़लक समझता है, इसलिए वह 
समस्त क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
लिए बेहद सकंीर्ण उद्देश्य निर्धारित 
करता है और स्थानीय कामों को ही 
समस्त कार्यवाई के क्षितिज के तौर पर 
देखता है। यही कारण है कि वस्तुगत 
तौर पर क्रान्तिकारी हिरावल पार्टी की 
भूमिका अर्थवादियों के लिए कोई 
विशेष अहमियत नहीं रखती है। 

लेनिन बताते हैं कि अर्थवादी चूकँि 
सचतेनता की जगह स्वतःस्फूर्त ता के पजूक 
होते हैं, यही वजह ह ै कि वे सांगठनिक 
मामलों में भी सचतेन प्रयासों की अनदखेी 
करते हैं और लगातार कामों के दायरे को 
संकुचित बनाते जाते हैं। चूकँि अर्थवादी 
ट्रेड यनूियन कार्यवाइयों को ही सबसे 
ज़रूरी काम मानते हैं, इसलिए कामों का 
दायरा उनके लिए संकुचित होना लाज़मी 
ह।ै लेनिन बताते हैं कि अर्थवादियों ने जिन 
कामों को अपने लिए चिन्हित किया ह,ै 
मसलन स्थानीय अख़बार का प्रकाशन, 
प्रदर्शनों की तैयारियाँ और बेरोज़गारों 
के बीच काम, ये सभी कार्य वास्तविक 
अर्थों में अर्थवादियों की संकीर्णता को ही 
दिखलाते हैं। कामों के प्रति यह संकुचित 
दृष्टिकोण और साथ ही गतिविधियों का 
संकुचित दायरा और अधिक गम्भीर रूप 
तब ले लेता ह ैजब स्थानीय संगठनों में ही 
बन्द रहने वाले कार्यकर्ताओ ंके प्रशिक्षण 
के अभाव के कारण उनके दृष्टिकोण और 
गतिविधि का संकुचित रहना आवश्यभावी 
बन जाता ह।ै इस स्थानीयतावाद ने 
पलटकर अर्थवाद और नौसिखएुपन की 
प्रवतृ्ति को और बढ़ावा दिया था। लेनिन 
लिखते हैं:

“जिस चीज़ की हमें सबसे 
अधिक, सबसे पहले और 
तत्काल आवश्यकता है, वह 
यह है कि हम काम के दायरे को 
फैलायें, और नियमित और साझा 
काम के आधार पर विभिन्न 
शहरों के बीच वास्तविक सम्पर्क  
क़ायम करें, क्योंकि बिखराव 
हमारे लोगों के गले में चक्की 
के पाट की तरह लटका हुआ है, 
जो (इस्क्रा के एक संवाददाता के 
शब्दों में) “गड्ढे में फँस गये हैं”, 
उन्हें पता नहीं ह ै कि दनुिया में क्या 
हो रहा ह,ै कि उन्हें किससे सीखना 
ह ैऔर यह कि अनभुव संचय करने 
और व्यापक ढंग से कार्य करने की 
अपनी इच्छा को परूा करने का 
क्या तरीक़ा ह।ै मैं फिर ज़ोर देकर 
कहता हू ँ कि वास्तविक सम्पर्क  
क़ायम करना केवल एक साझा 
अख़बार के द्वारा ही शुरू किया 

जा सकता है, क्योंकि वही एक 
ऐसा नियमित अखिल-रूसी 
उद्यम हो सकता है, जो विविध 
प्रकार के कार्यों के परिणामों का 
सारतत्व निकालकर उसे सबके 
सामने पेश करेगा और इस तरह 
जनता को उन तमाम अनगिनत 
राहों पर अथक गति से चलने 
के लिए प्रेरित करेगा, जो सबकी 
सब उसी तरह क्रान्ति की ओर ले 
जाती हैं, जैसे तमाम सड़कें  रोम 
को जाती हैं। यदि हम केवल नाम 
के लिए एकता नहीं चाहते, तो हमें 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे 
प्रत्येक स्थानीय अध्ययन मण्डल 
तरुन्त अपनी, मान लीजिये, चौथाई 
शक्तियों को साझा उद्देश्य में सक्रिय 
रूप से लगाने के लिए अलग कर 
द े और तब अख़बार तरुन्त ही इस 
कार्यभार की आम रूप-रेखा, उसका 
दायरा और स्वरूप उसके सामने 
पेश करने लगेगा, उसे सटीक तौर 
पर बतायेगा कि अखिल-रूसी कार्य 
म े सबसे ज़्यादा कौन-सी खामियाँ 
महससू की जा रही हैं, उद्वेलन में 
कहाँ कमी ह,ै सम्पर्क  कहाँ कमज़ोर 
हैं और इस विशालकाय आम मशीन 
में कहाँ और कौन-से पहिये ऐसे हैं, 
जिनकी वह अध्ययन मण्डल मरम्मत 
कर सकता ह ै या जिनकी जगह 
बेहतर परुज़े लगा सकता ह।ै तब कोई 
ऐसा अध्ययन मण्डल, जिसने अभी 
काम शरुू नहीं किया ह,ै लेकिन जो 
काम की तलाश कर रहा ह,ै तब वह, 
एक अलग छोटे-से कारखाने में काम 
करनेवाले उस कारीगर की तरह नहीं, 
जिसे इसका कोई इल्म नहीं ह ै कि 
उससे पहले “उद्योग” का कितना 
विकास हो चकुा ह ै या उद्योग में 
प्रचलित उत्पादन के तरीक़ों का आम 
स्तर क्या ह,ै बल्कि वह एक ऐसे 
विशाल व्यवसाय के एक साझीदार 
की तरह काम शरुू कर सकता ह,ै जो 
निरंकुश शासन के खिलाफ़ सम्पूर्ण 
आम क्रान्तिकारी आक्रमण का 
सचूक होगा। इस विशाल यन्त्र का 
प्रत्येक परुज़ा जितना ही निर्विकार 
होगा, साझा उद्देश्य के लिए छोटे-
छोटे अनेक काम करनेवालों की 
संख्या जितनी ही बड़ी होगी, उतना 
ही हमारा जाल - हमारा संगठन - 
अधिक सगुठित होता जायेगा और 
तब पलुिस के अवश्यम्भावी छापों 
से हमारी पाँतों म े उतनी ही कम 
अव्यवस्था और निराशा फैलेगी।” 
(ज़ोर हमारा)

लेनिन स्पष्ट करते हैं कि इस अखिल-
रूसी राजनीतिक अख़बार के वितरण के 
दौरान ही वास्तविक सम्पर्क  क़ायम होने 
लगेंगे। साथ ही, अलग-अलग शहरों के 
बीच भी संचार एक नियम बन जायेगा, 
जोकि अभी अपवादस्वरूप ही होता ह ै
और इसके ज़रिये न सिर्फ़  अख़बार का 
वितरण होगा बल्कि अनभुव, सामग्री, 
शक्तियों और संसाधनों का आदान-प्रदान 
भी सम्भव हो सकेगा। सांगठानिक काम 

का दायरा पहले से कहीं ज़्यादा विस्तार 
प्राप्त कर लेगा और एक जगह मिली 
सफलता और अधिक परू्णता और दक्षता 
प्राप्त करने की प्रेरणा बन जायेगी और 
दशे के अन्य भागों में काम करने वाले 
साथियों के अनभुव का उपयोग करने की 
इच्छा को जागतृ करेगी। लेनिन के अनसुार 
ऐसी स्थिति में स्थानीय काम आज से 
कहीं अधिक समदृ्ध और वैविध्यपरू्ण बन 
जायेगा। पूरे रूस से इक्कट्ठी की गयी 
राजनीतिक और आर्थिक भण्डाफोड़ 
की सामग्री मज़दरों को बौद्धिक 
ख़ुराक मुहैया करायेगी। लेनिन बताते 
हैं कि अख़बार में प्रकाशित सामग्री 
विविध विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत 
करेगी। इसके अलावा हर प्रदर्शन 
और हर विस्फोट के सभी पहलुओ ं
पर विचार-विमर्श भी प्रस्तुत किया 
जायेगा। कुलमिलाकर कहा जाये तो 
सभी गतिविधियों मे सचेतनता का 
तत्व बढ़ता जायेगा और स्वतःस्फूर्त ता 
का तत्व कम होता जायेगा। लेनिन 
निष्कर्ष के तौर पर लिखते हैं:

“यदि हम सचमचु ऐसी हालत 
पैदा करने में सफल हो जायें, जिसमें 
सभी, या कम से कम अधिकतर 
स्थानीय समितियाँ, स्थानीय दल 
और अध्ययन मण्डल सामान्य 
उद्देश्य के लिए सक्रिय काम करने 
लगें, तो हम निकट भविष्य में ही एक 
ऐसा साप्ताहिक अख़बार प्रकाशित 
कर सकें गे, जिसकी दसियों हज़ार 
प्रतियाँ रूस भर में नियमित रूप से 
वितरित हुआ करेंगी। यह अख़बार 
एक ऐसी बड़ी धौंकनी का हिस्सा 
बन जायेगा, जो वर्ग सघंर्ष और 
जन आक्रोश की प्रत्येक चिगारी 
को सलुगाकर धधकती हुई आग 
में बदल देगी। एक ऐसी चीज़ के 
इर्द-गिर्द, जो अभी फ़िलहाल अपने 
आप में अहानिकर और बहुत बड़ी 
नहीं ह,ै लेकिन जो एक नियमित और 
अपने सम्पूर्ण अर्थ में साझा प्रयास ह,ै 
परख े हुए योद्धाओ ं की एक स्थायी 
सेना नियमबद्ध तरीक़ से जमा होती 
जायेगी और लड़ने का प्रशिक्षण 
प्राप्त करती जायेगी। इस आम 
सांगठनिक ढाँचे की सीढ़ियों 
और पाड़ के सहारे शीघ्र ही हमारे 
क्रान्तिकारियों में से सामाजिक-
जनवादी ज़ेल्याबोव जैसे और 
हमारे मज़दरों में से रूसी बेबेल 
जैसे लोग पैदा होने और सामने 
आने लगेंगे, वे पूरी जत्थेबन्द 
सेना का नेतृत्व अपने हाथों मे 
सभँाल लेंगे तथा रूस के कलंक 
और अभिशाप से हिसाब चुकाने 
के लिए देश की समस्त जनता को 
जगायेंगे। 

“इसी का हमें स्वप्न दखेना 
चाहिए!” (ज़ोर हमारा) 

लेनिन द्वारा एक अखिल-रूसी 
राजनीतिक अख़बार की ज़रूरत 
पर ज़ोर देना अर्थवादियों के साथ 
विचारधारात्मक सघंर्ष में एक बेहद 
अहम बिन्दु था। यह अर्थवादियों के 
राजनीतिक गतिविधियों के मामले 

में सकंीर्ण दृष्टिकोण पर क्रान्तिकारी 
प्रहार था। अर्थवादी किसी भी अखिल-
रूसी उपक्रम या उद्देश्य की वांछनीयता 
को सिरे से ख़ारिज करते थे और मज़दरू 
वर्ग एक व्यापक राजनीतिक नज़रिया 
विकसित कर सके, इस कार्यभार में हर 
सम्भव रुकावट पैदा करने का प्रयास अपने 
अर्थवादी विचारों के प्रदषूण के द्वारा करते 
थे। अर्थवादी अखिल-रूसी अख़बार की 
इस्क्रावादी परियोजना को “कुर्सीतोड़ों के 
विचारों का प्रचार करने और कुर्सीतोड़ों 
की कार्यवाई” की संज्ञा दतेे थे। लेनिन इस 
अर्थवादी “समझदारी” का अपनी रचना 
‘क्या करें?’ में खबू मखौल उड़ाते हैं:

“यह भी सचमचु कैसा 
कल्पनातीत गड़बड़-घोटाला ह ै: एक 
तरफ़ तो उत्तेजनात्मक आतंकवादी 
कार्य तथा “औसत मजदरूों के 
संगठन” के साथ-साथ यह राय 
कि स्थानीय अख़बार जैसी “थोड़ी 
और ठोस” चीज़ के गिर्द लोगों को 
जमा करना कहीं “ज़्यादा आसान” 
ह ैऔर दसूरी तरफ़, यह ख़्याल कि 
“इस वक़्त” एक अखिल-रूसी 
संगठन की बात करना कुर्सीतोड़ों के 
विचारों का प्रचार करना ह,ै या स्पष्ट 
और दो-टूक शब्दों में “इस वक़्त” 
इस काम के लिए बहुत दरेी हो गयी 
ह!ै लेकिन फिर “स्थानीय अखबारों 
के व्यापक संगठन” का क्या होगा, 
प्रिय नदज़े्दिन महाशय (ल. नदज़े्दिन 
अपने प्रारम्भिक जीवन में नरोदवादी 
थे, बाद म ेवह सामाजिक-जनवादी 
बने; हालाँकि अपने लेखन म ेइन्होंने 
अर्थवादियों का समर्थन किया और 
साथ ही आतंकवाद को जनता को 
जागतृ करने का एक प्रभावी साधन 
बताया; लेनिन के नेततृ्व में निकालने 
वाले इस्क्रा का विरोध किया – 
लेखिका) क्या उसके लिए बहुत दरेी 
नहीं हो गयी ह?ै और इस दृष्टिकोण 
के साथ इस्क्रा के दृष्टिकोण तथा 
कार्यनीति की तुलना कीजिये: 
उत्तेजनात्मक आतंकवादी कार्य 
की बात बकवास है, औसत 
मज़दरों का सगंठन बनाने और 
स्थानीय अखबारों के व्यापक 
सगंठन की बात करने का मतलब 
अर्थवाद के लिए एकदम दरवाज़ा 
खोल देना हैं। हमें क्रान्तिकारियों 
के एक ही अखिल-रूसी सगंठन 
की बात करनी चाहिए और जब 
तक वह सच्ची चढ़ाई – कागज़ी 
चढ़ाई नहीं – शुरू नहीं हो जाती, 
तब तक उसकी बात करना कभी 
बहुत देर की चीज़ नहीं होगा।” 
(ज़ोर हमारा)  

लेनिन दहुराते हैं कि यह वास्तव में 
अर्थवादियों की स्वतःस्फूर्त ता की पजूा 
करने की प्रवतृ्ति ही ह ैजो उन्हें हर सचतेन 
तौर पर व्यवस्थित और संगठित काम करने 
से रोकती ह।ै अर्थवादियों का तर्क  होता 
ह ैकि ऐसा करके वे जनता के स्वतःस्फूर्त  
उभार से कट जायेंगे, जनता से अलग-
थलग पड़ जायेंगे। जबकि वास्तविक बात 
यह ह ैकि केवल चौतरफ़ा और सर्वांगीण 

मज़दूर आन्दोलन में मौजदू किन प्रवृत्तियो ंके ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग का लड़ना ज़रूरी है?

क्रान्तिकारी सर्वहारा को अर्थवाद के विरुद्ध निर्मम संघर्ष चलाना होगा!
(बारहवी ंक़िस्त)
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मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त  (खण्ड-2)
अध्याय – 1 (जारी)

पँूजी के परिपथ (सर्किट)

दूसरा चरण :  
उत्पादक-पँूजी (…P…)

यह दसूरा चरण पहले चरण यानी 
M – C के परूा होने के साथ शरुू होता 
ह।ै पहले चरण के परूा होने के साथ 
पूँजीपति के हाथ में उत्पादन के साधन 
और श्रमशक्ति होते हैं। ये माल ही 
उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक पूँजी के 
तत्‍वों की भमूिका निभाते हैं। मदु्रा पूँजी 
के परिपथ के अगले चरण को हम इस 
रूप में दखे सकते हैं: 

 ...P
यहाँ पर ये बिन्‍दु (...) इस बात 

का द्योतक हैं कि परिचलन या संचरण 
की प्रक्रिया, यानी बेचने-ख़रीदने की 
प्रक्रिया बाधित हो रही ह।ै यह एक 
अनिवार्य बाधा ह,ै क्‍योंकि मदु्रा-पूँजी 
अपने उद्देश्‍य यानी मलू्‍य-संवर्धन और 
बेशी मलू्‍य के उत्पादन को अजंाम 
तभी द ेसकती ह,ै जब वह उत्पादन के 
चरण से गजु़रे। पूँजीपति ज़रूर ही ऐसी 
स्थिति पसन्‍द करेंगे जिसमें वह उत्पादन 
की प्रक्रिया के बिना ही अपनी पूँजी को 
बढ़ा सकें , यानी मनुाफ़ा बटोर सकें । 
यानी, बस वे माल को सस्‍ता ख़रीदें और 
महगँा बेच दें। औद्योगिक पूँजीपति का 
यह गलुाबी सपना व्‍यापारिक पूँजीपति 
का वास्‍तविक भ्रम भी होता ह,ै क्‍योंकि 
उसे वाकई लगता ह ै कि उसके मनुाफ़े  
का स्रोत उसके द्वारा चालाकी से सस्‍ता 
ख़रीदना और महगँा बेचना ह!ै और 
सदूखोर पूँजीपति तो माल-अन्‍धभक्ति 
की उच्‍चतम अवस्‍था में होता ह ैक्‍योंकि 
उसे यह लगता ह ै कि मदु्रा-पूँजी को 
माल-पूँजी के रूप से गजु़रने की भी 
आवश्‍यकता नहीं ह,ै वह तो बस पैसे 
से पैसा बना सकता ह!ै लेकिन उत्पादन 
के क्षेत्र के बाहर मौजदू इस वैयक्तिक 
पूँजीपतियों के इस भ्रम को छोड़ दें, तो 
यह स्‍पष्‍ट ह ैकि मदु्रा-पूँजी के माल-पूँजी 
में तब्‍दील होने और फिर उत्पादक-
पूँजी में तब्‍दील होने के चरणों के बिना 
पूँजी अपना मलू उद्देश्‍य परूा नहीं कर 
सकती, यानी, बेशी मलू्‍य का उत्पादन। 
मदु्रा-पूँजी को बेशी मलू्‍य के उत्पादन में 
सक्षम बनने के लिए विशिष्‍ट मालों का 
रूप लेना ही होता ह ैऔर इन विशिष्‍ट 
मालों को उत्पादक-पूँजी का तत्‍व बनना 
ही होता ह;ै यूँ समझ लें कि यह उसका 
अभिशाप ह।ै 

उत्पादक-पूँजी के इस चरण को 
समझने के लिए पहले चरण की कुछ 
चारित्रिक अभिलाक्षणिकताओ ं का 
ज़‍िक्र यहाँ ज़रूरी ह,ै इसलिए हम वहीं 
से शरुू करेंगे।

मदु्रा-पूँजी के परिपथ का पहला 
चरण, यानी M – C (मदु्रा – माल) परूा 
होने के साथ पूँजीपति के हाथ में दो ऐसे 
माल होते हैं, जो अपने नैसर्गिक रूप में 
उत्पादक उपभोग में ही लगाये जा सकते 

हैं। उनका सीध ेवैयक्तिक उपभोग नहीं 
किया जा सकता ह।ै प्रकृति से ही वे 
उत्पादक उपभोग हते ुही इस्‍तेमाल किये 
जा सकते हैं। जैसा कि हम दखे चकेु हैं, 
ये दो माल हैं श्रमशक्ति और उत्पादन के 
साधन। हम क्‍यों कह रह ेहैं कि नैसर्गिक 
रूप में इन मालों का इस्‍तेमाल केवल 
उत्पादक उपभोग में ही हो सकता ह?ै 
मिसाल के तौर पर, पूँजीपति श्रमशक्ति 
को ख़रीदने के बाद ज्‍यों का त्‍यों उसे 
किसी और को बेच नहीं सकता ह।ै 
यानी श्रमशक्ति को ख़रीदने के बाद वह 
मज़दरू को किसी अन्‍य व्‍यक्ति को नहीं 
बेच सकता ह ै क्‍योंकि उजरती मज़दरू 
प्राचीन यगु के ग़ुलामों से अलग होता 
ह।ै वह स्‍वयं किसी की सम्‍पत्ति नहीं 
होता बल्कि वह स्‍वयं एक विशिष्‍ट माल 
यानी श्रमशक्ति का स्‍वामी होता ह।ै वह 
एक निश्चित समय के लिए अपनी 
श्रमशक्ति को पूँजीपति को बेचता ह।ै 
इसलिए पूँजीपति श्रमशक्ति ख़रीदने 
के बाद मज़दरू को किसी और को 
नहीं बेच सकता ह।ै पूँजीपति इस माल 
यानी श्रमशक्ति का एक ही उपयोग कर 
सकता ह ै: उसे अन्‍य मालों के उत्पादन 
में लगाना, यानी उत्पादक उपभोग में उसे 
ख़र्च करना। 

उसी प्रकार, उत्पादन के साधनों 
को भी पूँजीपति ख़रीदने के बाद ज्‍यों 
का त्‍यों उनकी क़ीमत से ऊँची क़ीमत 
पर नहीं बेच सकता ह।ै उनका भी एक 
ही उपयोग हो सकता ह ै : अन्‍य मालों 
के उत्पादन में ख़र्च किया जाना यानी 
उत्पादक उपभोग में ख़र्च किया जाना। 
श्रमशक्ति का उपयोग, यानी जीवित 
श्रम, अपनी प्रकृति से ही केवल उत्पादन 
की प्रक्रिया में ही वास्‍तवीकृत हो सकता 
ह,ै उसका और कोई उपयोग नहीं हो 
सकता। उत्पादन के साधन भी उत्पादन 
की प्रक्रिया में ही ख़र्च हो सकते हैं। 
उनका भी कोई और उपयोग नहीं हो 
सकता। मतलब, वैयक्तिक उपभोक्‍ता 
उसका सीध े उपभोग नहीं कर सकते 
हैं। यानी पहले चरण के परू्ण होने के 
साथ दसूरे चरण में उत्पादन की प्रक्रिया 
के साथ ही पूँजी का परिपथ आगे बढ़ 
सकता ह।ै यह पहला चरण दसूरे चरण 
की पषृ्‍ठभमूि या परू्वपीठिका ही तैयार 
करता ह।ै इसके साथ पूँजी का संचरण 
की पहली मजं़‍िल से दसूरी मजं़‍िल यानी 
उत्पादन के चरण में प्रवेश होता ह।ै यहाँ 
पर पूँजी उत्पादक पूँजी का रूप लेती 
ह,ै यानी उत्पादन की प्रक्रिया में सक्रिय 
तत्‍वों का रूप लेती ह।ै जैसा कि हमने 
दखेा, ये तत्‍व हैं श्रमशक्ति और उत्पादन 
के साधन।

पूँजीपति पहले चरण में मलू्‍यों की 
एक निश्चित मात्रा के स्‍वामी के रूप में 
प्रकट होता ह,ै लेकिन किसी भी रूप में 
नहीं, बल्कि मदु्रा-रूप में। वह मदु्रा-रूप 
में, यानी मदु्रा की एक निश्चित राशि 

के रूप में, मलू्‍यों के स्‍वामी के रूप में 
प्रकट होता ह।ै क्‍योंकि इसी के ज़रिये वह 
अन्‍य पूँजीपतियों से उत्पादन के साधन 
और श्रम बाज़ार में मज़दरूों से उनकी 
श्रमशक्ति को एक निश्चित मात्रा और 
अनपुात में ख़रीद सकता ह।ै कहने की 
आवश्‍यकता नहीं कि एक पूँजीपति के 
रूप में उसके मदु्रा के स्‍वामी होने का 
एक ही उद्देश्‍य और अर्थ होता ह ै : इस 
मदु्रा को श्रमशक्ति व उत्पादन के साधनों 
को ख़रीदने पर ख़र्च करना ताकि उनके 
उत्पादक उपभोग के ज़रिये मलू मदु्रा-
पूँजी के मलू्‍य से ज़्यादा मलू्‍य के मालों 
का उत्पादन किया जा सके, उसे बेचा 
जा सके और वापस पहले से अधिक 
मदु्रा को हासिल किया जा सके। यानी, 
इस पहली कार्रवाई का अर्थ ही यह ह ै
कि वह एक पूँजीवादी माल उत्पादक के 
रूप में मदु्रा-पूँजीपति के तौर पर बाज़ार 
में प्रकट होता ह,ै न कि किसी व्‍यापारी 
या सदूखोर के रूप में। 

मज़दरू के लिए यह पहला चरण  
L – M यानी श्रमशक्ति – मदु्रा के 
रूप में प्रकट होता ह।ै यानी वह अपना 
विशिष्‍ट माल यानी L या श्रमशक्ति मदु्रा 
की एक निश्चित मात्रा, यानी मज़दरूी, के 
बदले पूँजीपति को बेचता ह।ै इस मदु्रा से 
वह अपनी श्रमशक्ति के पनुरुत्पादन के 
लिए आवश्‍यक मालों को ख़रीदता ह।ै 
उसके लिए यह प्रक्रिया L – M – C के 
रूप में, यानी ‘माल – मदु्रा – माल’ के 
रूप में प्रकट होती ह।ै अपनी श्रमशक्ति 
के पनुरुत्पादन के लिए आवश्‍यक ह ैकि 
वह रोज़ मज़दरूी-उत्पादों का उपभोग 
करे और इसलिए उसे छोटे अन्‍तरालों 
पर, यानी सप्‍ताह या महीने पर, मज़दरूी 
का भगुतान होता रह।े इसके लिए ज़रूरी 
ह ै कि श्रम बाज़ार में उसका सामना 
निरन्‍तर मदु्रा के स्‍वामी पूँजीपति से होते 
रहना चाहिए।

इसके अलावा, L – M – C की 
प्रक्रिया के सचुारू रूप से चलने के लिए 
यह भी आवश्‍यक होता ह ै कि बाज़ार 
में मज़दरू को मज़दरूी-उत्पाद पहले से 
मौजदू मिलें और मालों के रूप में मौजदू 
मिलें। मार्क्स बताते हैं कि यह तभी 
सम्‍भव ह ैजब माल उत्पादन समाज में 
प्रमखु प्रवतृ्ति बन गया हो। यानी, उजरती 
श्रम के शोषण द्वारा मालों का उत्पादन 
प्रमखु प्रवतृ्ति उसी हद तक बन सकता 
ह,ै जिस हद तक माल उत्पादन समाज में 
प्रमखु प्रवतृ्ति बन चकुा हो। इसका एक 
अन्‍य उपजात भी होता ह।ै माल उत्पादन 
की प्रवतृ्ति के हावी होने के साथ समाज 
में श्रम का विभाजन, यानी सामाजिक 
उत्पादन का अलग-अलग शाखाओ ं
में विभाजन, भी बढ़ता जाता ह।ै पहले 
उत्पादन की जो प्रक्रियाए ँ एक साथ 
सम्‍बद्ध रूप में जारी थीं, वे अलग-अलग 
शाखाओ ंव उपशाखाओ ंमें बँटती जाती 
हैं। इसी के साथ उत्पादन के साधनों का 

उत्पादन और अन्‍य मालों का उत्पादन 
भी अलग होता जाता ह,ै जिसे मार्क्स 
मोटे तौर पर उत्पादन का दो विभागों 
में बँटना बताते हैं, यानी विभाग-I जो 
उत्पादन के साधनों का उत्पादन करता ह ै
और विभाग-II जो उपभोग की वस्‍तुओ ं
व सेवाओ ंका उत्पादन करता ह।ै कहने 
की आवश्‍यकता नहीं कि उत्पादन के 
साधनों का उत्पादन भी मालों के रूप 
में ही होता ह ै और वैयक्तिक उपभोग 
में जाने वाले मालों के उत्पादन में इन 
उत्पादन के साधनों का इस्‍तेमाल करने 
वाले पूँजीपति उन्‍हें अन्य पूँजीपतियों से 
मालों के रूप में ही ख़रीदते हैं, लेकिन 
व्‍यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं बल्कि 
उत्पादक उपभोग के लिए। यानी, हरेक 
पूँजीपति के लिए उनके माल उत्पादन 
की स्थितियाँ, यानी उसमें लगने वाले 
उत्पादन के साधन, भी बाज़ार में अन्‍य 
पूँजीपतियों द्वारा पैदा मालों के रूप में ही 
प्रकट होती हैं।

मार्क्स बताते हैं कि उपरोक्‍त 
परिवर्तनों के साथ पूँजीवादी माल 
उत्पादन प्रमखु प्रवतृ्ति बनती जाती ह ैऔर 
साधारण माल उत्पादन तथा उत्पादन 
की अन्‍य प्राक्-पूँजीवादी व्‍यवस्‍थाए ँ
नष्‍ट होती जाती हैं। जो स्थितियाँ उजरती 
श्रम के शोषण द्वारा उत्पादन को प्रमखु 
प्रवतृ्ति बनाती जाती हैं, वे ही प्रवतृ्तियाँ 
प्राक्-पूँजीवादी उत्पादन पद्धतियों के 
विघटन की प्रक्रिया को भी गति प्रदान 
करती हैं। प्राकृतिक गजु़ारा उत्पादन, 
जिसमें उत्पादक अपने प्रत्‍यक्ष उपभोग 
के लिए उपयोगी चीज़ों का उत्पादन 
करता था, और केवल आपवादिक तौर 
पर आवश्‍यकता से अधिक वस्‍तुओ ं
को ही मालों में तब्‍दील करता था, 
यानी बेचता था, विघटित होता जाता 
ह।ै उसी प्रकार, साधारण माल उत्पादन 
जिसमें प्रत्‍यक्ष उत्पादक अपने व अपने 
पारिवारिक श्रम से ही मालों का उत्पादन 
करता ह,ै भी विघटित होता जाता ह।ै 
यानी प्राकृतिक गजु़ारा उत्पादन तेज़ी 
से माल उत्पादन में तब्‍दील होता जाता 
ह ैऔर साधारण माल उत्पादन तेज़ी से 
पूँजीवादी माल उत्पादन में तब्‍दील होता 
जाता ह।ै मार्क्स लिखते हैं: 

“दसूरी ओर, वही परिस्थिति जो 
पूँजीवादी उत्पादन की बनुियादी 
परू्वशर्त यानी उजरती श्रमिकों 
के वर्ग के अस्तित्‍व को जन्‍म 
दतेी ह,ै समचू े माल उत्पादन को 
पूँजीवादी माल उत्पादन में तब्‍दील 
होने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा 
दतेी ह।ै जिस हद तक पूँजीवादी 
माल उत्पादन विकसित होता ह,ै 
उसका उत्पादन के अन्‍य सभी 
परुाने रूपों पर विनाशकारी और 
विसर्जनकारी प्रभाव पड़ता ह,ै 
जिनका प्रमखु लक्ष्‍य उत्पादकों 
की प्रत्‍यक्ष आवश्‍यकताओ ं की 

परू्ति हुआ करता था, जो केवल 
अतिरिक्‍त उत्पादों को ही मालों 
में तब्‍दील करते थे। यह उत्पाद की 
बिक्री को प्रमखु रुचि का मसला 
बना दतेा ह,ै हालाँकि ऐसा करते 
हुए पहले से ही वह उत्पादन की 
पद्धति पर आक्रमण नहीं करता...
लेकिन जब यह जड़ें जमा लेता ह ै
तो यह माल उत्पादन के उन सभी 
रूपों को तबाह कर दतेा ह ै जो 
उत्पादक के अपने श्रम पर, केवल 
अतिरिक्‍त उत्पाद की माल के 
तौर पर बिक्री पर आधारित होते 
हैं। यह पहले माल उत्पादन को 
सार्वभौमिक बना दतेा ह ैऔर फिर 
धीरे-धीरे समस्‍त माल उत्पादन को 
पूँजीवादी उत्पादन में तब्‍दील कर 
दतेा ह।ै” (मार्क्स, कार्ल. 1992. 
पूँजी, खण्‍ड-2, अगं्रेज़ी संस्‍करण, 
पेंगइुन, लन्‍दन, प.ृ 119-120, 
अनवुाद और ज़ोर हमारा)

मार्क्स ऊपर जिस प्रक्रिया का वर्णन 
कर रह ेहैं, वह उनके द्वारा मनोगत तौर 
पर बनाया गया कोई स्‍कीमा या विकास-
पथ नहीं ह।ै वास्‍तव में, यह प्रक्रिया 
वास्‍तविक ऐतिहासिक विकास में स्‍पष्‍ट 
तौर पर दखेी जा सकती ह।ै अलग-
अलग दशेों में यह अलग-अलग रूप 
अवश्‍य लेती ह;ै अलग-अलग दशेों में 
उनकी अलग-अलग गतियाँ और उनके 
घटित होने के अलग-अलग कालखण्‍ड 
भी रह ेहैं। लेकिन, मलूत: और मखु्‍यत:, 
ये प्रक्रिया ही हमें दनुिया भर में दखेने 
को मिलती ह।ै निश्चित तौर पर, एक 
बार जब विश्‍व बाज़ार अस्तित्‍व में आ 
जाता ह,ै वाणिज्‍य और व्‍यापार तथा 
माल उत्पादन का विचारणीय स्‍तर तक 
विकास हो जाता ह ै तो अलग-अलग 
दशेों में होने वाले परिवर्तन एक दसूरे को 
प्रभावित भी करते हैं और इस प्रभाव के 
कारण भी कुछ दशेों में पूँजीवादी माल 
उत्पादन की प्रक्रिया कहीं त्‍वरित तो 
कहीं बाधित व खण्डित होती ह।ै लेकिन 
पूँजीवादी माल उत्पादन की प्रकृति और 
स्‍वभाव ही ऐसा होता ह ैकि वह अलग-
अलग रास्‍तों से परूी दनुिया को अपने 
मातहत कर लेता ह।ै इसीलिए मार्क्स 
ने पूँजीवादी को सही मायने में पहली 
वैश्विक उत्पादन पद्धति कहा था। आगे 
बढ़ते हैं। 

मार्क्स बताते हैं कि चाह े कोई भी 
उत्पादन पद्धति हो, उसके दो बनुियादी 
तत्‍व होते हैं श्रमशक्ति और उत्पादन 
के साधन। श्रमशक्ति और उत्पादन के 
साधन जिस रूप में उत्पादन के लिए 
साथ आते हैं, वही उत्पादन पद्धति की 
प्रकृति को निर्धारित करता ह।ै दास 
उत्पादन पद्धति के दौर में दास स्‍वयं 
दास-स्‍वामियों की सम्‍पत्ति थे। उत्पादन 
की प्रक्रिया के बाहर भी उनके श्रम और 

l अभिनव

(पेज 20 पर जारी)
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मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त
अस्तित्‍व का स्‍वामी दास-स्‍वामी वर्ग 
ही था। सामन्‍ती उत्पादन पद्धति के दौर 
में निर्भर किसान के पास और अक्‍सर 
भदूासों के पास उत्पादन के साधनों 
का नियन्‍त्रण होता था और सामन्‍ती 
ज़मीन्‍दार आर्थिकेतर उत्‍पीड़न के ज़रिये 
उनके बेशी श्रम को किसी न किसी रूप 
में विनियोजित करता था, चाह े श्रम-
रूप में ही यानी उनसे अपनी ज़मीन पर 
बेगार करवाकर, या जिंस-रूप में या फिर 
मदु्रा-रूप में। पूँजीवादी उत्पादन पद्धति 
में उजरती मज़दरूों का वर्ग, उत्पादन व 
उपभोग के साधनों से वंचित होता ह;ै 
उसकी श्रमशक्ति स्‍वयं एक माल में 
तब्‍दील हो चकुी होती ह,ै जिसे उसके 
स्‍वामी के तौर पर वह श्रम बाज़ार में 
पूँजीपति को बेचता ह;ै पूँजीपति उत्पादन 
के साधनों का इजारेदार मालिक होता 
ह;ै मज़दरू अपनी श्रमशक्ति को पूँजीपति 
को बेचने को बाध्‍य होता ह;ै पूँजीपति 
अपनी मदु्रा-पूँजी से अन्‍य पूँजीपतियों 
से उत्पादन के साधन ख़रीदता ह ैऔर 
मज़दरूों से श्रमशक्ति ख़रीदता ह।ै 
उत्पादन के साधन और श्रमशक्ति 
पूँजीपति द्वारा ख़रीद ेजाने के बाद स्‍वयं 
उसकी पूँजी का ही अगं होते हैं। इसलिए 
जब उत्पादन के ये वैयक्तिक तत्‍व 
(यानी श्रमशक्ति) और भौतिक तत्‍व 
(यानी उत्पादन के साधन) इस रूप में 
मिलते हैं, उनका उत्पादक उपभोग होता 
ह ैऔर मालों का उत्पादन होता ह,ै तो 
यह उत्पादन स्‍वयं पूँजी का ही प्रकार्य 
होता ह ैऔर इस प्रकार हो रहा उत्पादन 
पूँजीवादी माल उत्पादन होता ह।ै मार्क्स 
लिखते हैं: 

“मौजदूा मामले में, स्‍वतन्‍त्र 
मज़दरू का अपने उत्पादन के 
साधनों से अलगाव परू्वप्रदत्त 
प्रस्‍थान-बिन्‍दु ह,ै और हम दखे 
चकेु हैं कि किन स्थितियों में ये 
दोनों पूँजीपति के हाथों में एक 
साथ आते हैं, यानी, उत्पादक पूँजी 
के अस्तित्‍व-रूप में उसकी पूँजी के 
तौर पर एक साथ आते हैं। इस रूप 
में साथ आने वाले माल उत्पादन के 
वैयक्तिक और भौतिक तत्‍व एक-
दसूरे के साथ जिस तरह से उत्पादन 
की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं उससे 
वह स्‍वयं पूँजी का ही प्रकार्य बन 
जाती ह ै– यानी पूँजीवादी उत्पादन 
प्रक्रिया, जिसकी प्रकृति के बारे में 

हम इस रचना के पहले खण्‍ड में 
विस्‍तार से विचार कर चकेु हैं।” 
(वही, प.ृ 120, अनवुाद हमारा)

मार्क्स स्‍पष्‍ट करते हैं कि न तो 
श्रमशक्ति अपने आप में पूँजी का तत्‍व 
होती ह ै और न ही उत्पादन के साधन 
अपने आप में पूँजी का तत्‍व होते हैं। वे 
पूँजी का तत्‍व बनते हैं। यह मज़दरू वर्ग 
और पूँजीपति वर्ग के बीच का उत्पादन 
सम्‍बन्‍ध ह,ै जो उन्‍हें एक निश्चित मजं़‍िल 
में पूँजी के तत्‍व में तब्‍दील कर दतेा ह।ै 
मार्क्स लिखते हैं: 

“अगर श्रमशक्ति उसके 
विक्रे ता यानी उजरती श्रमिक के 
हाथों में महज़ एक माल होती 
ह,ै तो यह उसके ख़रीदार, यानी 
पूँजीपति के हाथों में ही पूँजी का 
रूप धारण करती ह,ै जिसे इसके 
अस्‍थायी उपयोग का अधिकार 
प्राप्‍त होता ह।ै वहीं उत्पादन के 
साधन उत्पादक पूँजी के वस्‍तुगत 
रूपों में, या सही अर्थों में उत्पादक 
पूँजी में तब से ही तब्‍दील होते हैं, 
जब से उत्पादक पूँजी के अस्तित्‍व 
के वैयक्तिक रूप के तौर पर 
श्रमशक्ति उनमें समाविष्‍ट की 
जा सकती ह।ै उत्पादन के साधन 
प्रकृति से ही पूँजी नहीं होते हैं, 
ठीक उसी प्रकार जैसे श्रमशक्ति 
भी प्रकृति से ही पूँजी नहीं होती। 
वे यह विशिष्‍ट सामाजिक चरित्र 
केवल विशिष्‍ट स्थितियों के 
मातहत ग्रहण करते हैं, जो स्‍वयं 
ऐतिहासिक तौर पर विकसित हुई 
हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे क़ीमती 
धातएु ँभी निश्चित स्थितियों में ही 
मदु्रा का चरित्र ग्रहण करती हैं, या 
मदु्रा निश्चित स्थितियों में ही मदु्रा-
पूँजी का चरित्र ग्रहण करती ह।ै” 
(वही, प.ृ 121, अनवुाद हमारा)

इस विवरण के बाद अन्‍त में मार्क्स 
बताते हैं कि मदु्रा-पूँजी के परिपथ में 
उत्पादक पूँजी के चरण का सारतत्‍व क्‍या 
ह।ै इसका सारतत्‍व यह ह ै कि उत्पादन 
के साधनों का जीवित श्रम द्वारा, यानी 
स्‍वयं श्रमशक्ति के उत्पादक उपभोग 
द्वारा, उत्पादक उपभोग होता ह।ै इसके 
फलस्‍वरूप, नये मालों का उत्पादन होता 
ह।ै लेकिन इन मालों का मलू्‍य उत्पादन 
में ख़र्च उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति 
के मलू्‍य से अधिक होता ह।ै इसका 
कारण यह ह ैकि उत्पादन के साधनों का 

मलू्‍य तो ज्‍यों का त्‍यों उत्पादित मालों 
में स्‍थानान्‍तरित हो जाता ह,ै जो कि 
स्‍वयं श्रम के द्वारा ही होता ह,ै लेकिन 
श्रमशक्ति अपने ख़र्च होने की प्रक्रिया 
में अपने मलू्‍य के बराबर नये मलू्‍य का 
उत्पादन तो करती ही ह,ै लेकिन साथ 
ही वह उसके ऊपर बेशी मलू्‍य या 
अतिरिक्‍त मलू्‍य का भी उत्पादन करती 
ह।ै नतीजतन, उत्पादक पूँजी के तत्‍वों 
यानी उत्पादन के साधनों व श्रमशक्ति 
के कुल मलू्‍य से ज़्यादा मलू्‍य के मालों 
का उत्पादन होता ह।ै पूँजी के पहले 
खण्‍ड में ही मार्क्स इस समचूी प्रक्रिया 
का विस्‍तार से विश्‍लेषण कर चकेु हैं।  
इस प्रक्रिया का परिणाम यह होता ह:ै 

 ...P ...C’
इसके फलस्‍वरूप पूँजी माल-पूँजी 

का रूप ग्रहण करती ह,ै लेकिन इस 
माल-पूँजी का कुल मलू्‍य मालों के 
उत्पादन में ख़र्च हुए उत्पादक-पूँजी के 
तत्‍वों के कुल मलू्‍य से ज़्यादा होता ह।ै 
इसीलिए हम उत्पादक-पूँजी के चरण के 
परिणाम के रूप में पैदा मालों को महज़ 
C से नहीं बल्कि C’ (‘सी-प्राइम’) से 
दर्शा रह ेहैं। क्‍योंकि इसमें C के बराबर 
मलू्‍य तो शामिल ह ै ही, लेकिन उसके 
ऊपर बेशी मलू्‍य की एक निश्चित मात्रा 
भी मालों के रूप में शामिल ह।ै 

C’ = C + c
यहाँ c मालों के रूप में बेशी मलू्‍य 

की एक निश्चित मात्रा का प्रतिनिधित्‍व 
कर रहा ह।ै यहाँ हमें भ्रमित होने की 
आवश्‍यकता नहीं ह,ै क्‍योंकि मार्क्स ने 
पहले छोटे c अक्षर का प्रयोग स्थिर 
पूँजी को प्रदर्शित करने के लिए किया 
था और यहाँ वे माल के रूप में उत्पादन 
के फलस्‍वरूप पैदा हुए बेशी मलू्‍य को 
दर्शाने का लिए इसका इस्‍तेमाल कर 
रह ेहैं। अभी हम विश्‍लेषण के या कहें 
निर्धारण के एक दसूरे स्‍तर पर हैं और 
यहाँ पर मार्क्स c का प्रयोग स्थिर पूँजी 
के लिए नहीं बल्कि माल के रूप में बेशी 
मलू्‍य की एक निश्चित मात्रा के लिए कर 
रह ेहैं, जिसका उत्पादक पूँजी के चरण 
में उत्पादन हुआ ह।ै बहरहाल, उत्पादक 
पूँजी के चरण में एक ओर श्रमशक्ति व 
उत्पादन के साधनों के उत्पादक उपभोग 
के साथ नये उपयोग-मलू्‍यों का उत्पादन 
होता ह,ै वहीं दसूरी ओर इन उपयोग-
मलू्‍यों का मलू्‍य उत्पादक पूँजी के तत्‍वों 
के कुल मलू्‍य से ज़्यादा होता ह ैक्‍योंकि 
श्रमशक्ति अपने उत्पादक उपभोग की 

प्रक्रिया में अपने मलू्‍य से ज़्यादा मलू्‍य 
पैदा करती ह,ै यानी बेशी मलू्‍य पैदा 
करती ह।ै यह श्रमशक्ति नामक विशिष्‍ट 
माल की ख़ासियत ह,ै उसका स्‍वभाव 
ह।ै इस परूी प्रक्रिया के विषय में मार्क्स 
लिखते हैं: 

“अपने प्रकार्य को परूा करने के 
दौरान, उत्पादक पूँजी स्‍वयं अपने 
ही संघटक तत्‍वों का उपभोग 
करती ह,ै उन्‍हें उच्‍चतर मलू्‍य वाले 
उत्पादों के ढेर में बदल डालती 
ह।ै चूकँि श्रमशक्ति यहाँ केवल 
पूँजी के एक अगं के रूप में काम 
करती ह,ै इसलिए वह अतिरिक्‍त 
मलू्‍य जिससे बेशी श्रम उत्पाद 
को लैस कर दतेा ह,ै जो इसके ही 
संघटक तत्‍वों के मलू्‍य के ऊपर 
होता ह,ै वह भी पूँजी का ही फल 
होता ह।ै श्रमशक्ति का बेशी श्रम 
पूँजी के लिए मफ्ु़त में किया जाने 
वाला श्रम होता ह,ै और इसलिए 
पूँजीपति के लिए वह बेशी मलू्‍य 
को पैदा करता ह,ै जिसके बदले 
में पूँजीपति को कोई लागत नहीं 
दनेी पड़ती ह।ै इसलिए यह उत्पाद 
महज़ कोई माल नहीं, बल्कि एक 
ऐसा माल ह ैजो बेशी मलू्‍य से लैस 
होता ह।ै इसका मलू्‍य P+s होता ह,ै 
यानी उत्पादन में ख़र्च होने वाली 
उत्पादक पूँजी P का मलू्‍य प्‍लस 
वह बेशी मलू्‍य जो इस प्रक्रिया 
में पैदा होता ह।ै” (वही, प.ृ 121, 
अनवुाद हमारा)

इसके बाद मार्क्स इसे अपने पहले 
दिये गये उदाहरण के ज़रिये ही समझाते 
हैं: 

“मान लेते हैं कि यह माल 
दरअसल 10,000 पाउण्‍ड वज़न 
के बराबर सतू ह,ै जिसमें उसके 
उत्पादन में ख़र्च  372 ब्रिटिश 
पाउण्‍ड के बराबर उत्पादन के 
साधनों का मलू्‍य और 50 ब्रिटिश 
पाउण्‍ड के बराबर श्रमशक्ति 
का मलू्‍य शामिल ह।ै कताई की 
प्रक्रिया में, कताई करने वाले 
मज़दरूों ने अपने श्रम के ज़रिये 
इस प्रक्रिया में ख़र्च होने वाले 
उत्पादन के साधनों के मलू्‍य को 
सतू में स्‍थानान्‍तरित कर दिया, जो 
कि 372 पाउण्‍ड था, जबकि ठीक 
उसी समय उन्‍होंने, मान लें, 128 
पाउण्‍ड के बराबर नया मलू्‍य भी 

पैदा किया जो उनके द्वारा किये गये 
श्रम के अनसुार निर्धारित हुआ। 
इस प्रकार 10,000 पाउण्‍ड वज़न 
का सतू 500 ब्रिटिश पाउण्‍ड के 
बराबर मलू्‍य का वाहक ह।ै” (वही, 
प.ृ 121, अनवुाद हमारा) 

यानी कि उत्पादन के साधनों व 
श्रमशक्ति पर पूँजीपति द्वारा हुआ कुल 
ख़र्च था 422 पाउण्‍ड (372 + 50) 
जिसमें से 372 पाउण्‍ड बराबर मलू्‍य श्रम 
द्वारा ज्‍यों का त्‍यों उत्पाद में स्‍थानान्‍तरित 
हो गया, जबकि श्रमशक्ति ने अपने 
ख़र्च होने की प्रक्रिया में पहले अपने 
मलू्‍य के बराबर मलू्‍य, यानी 50 पाउण्‍ड 
पैदा किये, और उसके ऊपर 72 पाउण्‍ड 
अतिरिक्‍त पैदा किये। यह 72 पाउण्‍ड 
बेशी मलू्‍य ह,ै जिसके बदले में पूँजीपति 
को कोई ख़र्च नहीं करना पड़ा ह ैऔर 
यही उसके मनुाफ़े  का स्रोत ह।ै 

उत्पादक पूँजी के चरण का 
बनुियादी प्रकार्य यही ह ैकि इस चरण में 
बेशी मलू्‍य का उत्पादन होता ह।ै पहले 
चरण, यानी संचरण की पहली कार्रवाई 
M – C, का बनुियादी प्रकार्य यह ह ैकि 
इसके ज़रिये ही पूँजीपति के हाथों में वे 
माल आते हैं, जो अपने नैसर्गिक रूप 
में उत्पादक उपभोग के लिए अनिवार्य 
होते हैं और उत्पादक उपभोग में ही जा 
सकते हैं, वैयक्तिक उपभोग में नहीं। यह 
उत्पादक पूँजी के चरण की परू्वपीठिका 
ह ै और इसके बिना उत्पादक पूँजी का 
चरण सम्‍भव नहीं हो सकता। इसीलिए 
मार्क्स ने कहा था कि पूँजी संचरण के क्षेत्र 
में पूँजी बनती ह ै (मलूत: और मखु्‍यत: 
श्रमशक्ति को ख़रीदकर) लेकिन वह 
संचरण के क्षेत्र स े पूँजी नहीं बनती ह ै
(क्‍योंकि बेशी मलू्‍य का उत्पादन, यानी 
पूँजी का मलू औचित्‍य, उत्पादन की 
प्रक्रिया में ही परू्ण होता ह,ै संचरण के 
क्षेत्र में नहीं)। मार्क्स उत्पादक पूँजी के 
प्रकार्य पर चर्चा को पूँजी के दसूरे खण्‍ड 
में संक्षिप्‍त रखते हैं क्‍योंकि पहले खण्‍ड 
में इस पर बेहद विस्‍तार और गहराई से 
चर्चा हो चकुी ह।ै इसके बाद, वह मदु्रा-
पूँजी के परिपथ के तीसरे चरण पर आते 
हैं, जो पैदा हुए मलू्‍य और बेशी मलू्‍य 
के वास्‍तवीकरण के प्रश्‍न को उठाता 
ह।ै इस चरण के परू्ण हुए बिना भी पूँजी 
के परिपथ कुण्‍डलाकार पथ पर निरन्‍तर 
सगुमता से जारी नहीं रह सकता ह।ै 

(पेज 19 से आगे)

राहुल साकृंत्यायन की बात सुनो....
– “हमें अपनी मानसिक दासता की बेड़ी की एक-एक 

कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फें कने के लिए तैयार रहना 
चाहिए। बाहरी क्रान्ति से कहीं ज्यादा ज़रूरत मानसिक 
क्रान्ति की ह।ै हमें आगे-पीछे-दाहिने-बायें दोनों हाथों से नंगी 
तलवारें नचाते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काटकर आगे 
बढ़ना होगा।”

– “रूढ़ियों को लोग इसलिए मानते हैं, क्योंकि उनके 
सामने रूढ़ियों को तोड़ने वालों के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में 
नहीं हैं।”

– “यदि जनबल पर विश्वास ह ैतो हमें निराश होने की 
आवश्यकता नहीं ह।ै जनता की दरु्दम्य शक्ति ने, फ़ासिज़्म की 
काली घटाओ ंमें, आशा के विद्युत का संचार किया ह।ै वही 
अमोघ शक्ति हमारे भविष्य की भी गारण्टी ह।ै”

– “हमारे सामने जो मार्ग ह,ै उसका कितना ही भाग बीत 
चकुा ह,ै कुछ हमारे सामने ह ैऔर अधिक आगे आने वाला 
ह।ै बीते हुए से हम सहायता लेते हैं, आत्मविश्वास प्राप्त करते 
हैं, लेकिन बीते की ओर लौटना – यह प्रगति नहीं, प्रतिगति – 
पीछे लौटना - होगी। हम लौट तो सकते नहीं, क्योंकि अतीत 
को वर्तमान बनाना प्रकृति ने हमारे हाथ में नहीं द ेरखा ह।ै फिर 
जो कुछ आज इस क्षण हमारे सामने कर्मपथ ह,ै यदि केवल 

उस पर ही डटे रहना हम चाहते हैं तो यह प्रतिगति नहीं ह,ै 
यह ठीक ह,ै किन्तु यह प्रगति भी नहीं हो सकती यह होगी 
सहगति – लग्गू-भग्गू होकर चलना – जो कि जीवन का चिह्न 
नहीं ह।ै लहरों के थपेड़ों के साथ बहने वाला सखूा काष्ठ जीवन 
वाला नहीं कहा जा सकता। मनषु्य होने से, चतेनावान समाज 
होने से, हमारा कर्तव्य ह ैकि हम सखू ेकाष्ठ की तरह बहने का 
ख्याल छोड़ दें और अपने अतीत और वर्तमान को दखेते हुए 
भविष्य के रास्ते को साफ़ करें जिससे हमारी आगे आने वाली 
सन्तानों का रास्ता ज्यादा सगुम रह ेऔर हम उनके शाप नहीं, 
आशीर्वाद के भागी हों।”	

महाविद्रोही राहुल सांकृत्यायन के जन्मदिवस (9 अप्रैल) के अवसर पर
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(पेज 7 से आगे)

प्रधानमन्त्री के संसदीय क्षेत्र में बर्बर बलात्कार और न्यायपालिका का  
दिनोदिन बढ़ता दकियानसूी और स्त्री-विरोधी चरित्र

l अविनाश 
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय 

क्षेत्र वाराणसी में एक वीभत्स घटना 
सामने आयी ह।ै 23 दरिन्दों द्वारा 19 
साल की लड़की के साथ 7 दिन तक 
किए गए बर्बर बलात्कार के मामले ने 
परेू दशे को एक बार फ़िर से झकझोर 
दिया ह।ै ख़बर सामने आ रही ह ैकि ये 
अपराधी उत्तर प्रदशे की डबल इजंन 
सरकार के नाक के नीच ेसेक्स और ड्रग्स 
रैकेट चला रह े थे। जाहिर ह ै कि ऐसा 
कोई भी रैकेट बिना शासन-प्रशासन 
के संरक्षण के बगैर चल पाना सम्भव 
नहीं ह।ै इस घटना ने एक बार फिर से 
सरकार के स्त्री सरुक्षा के तमाम दावों 
की पोल खोल दी ह।ै ग़ौरतलब ह ै कि 
यह इस तरीक़े  की कोई पहली घटना 
नहीं ह।ै आईआईटी की घटना, नीट की 
तैयारी कर रही बिहार की एक लड़की 
के साथ बलात्कार और हत्या की घटना 
और अब यह घटना प्रधानमन्त्री मोदी के 
संसदीय क्षेत्र बनारस में बर्बर स्त्री विरोधी 
अपराधों के कुछ हालिया उदाहरण 
हैं। बीएचय ू कैम्पस तक में आये दिन 
लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना 
होती रहती ह।ै विश्वविद्यालय प्रशासन 
और जिला प्रशासन केवल मकूदर्शक 
बनकर दखेता रहता ह।ै हर बार की तरह 
इस बार भी घटना के सामने आने के बाद 
लीपापोती और बयानबाजियों का दौर 
शरुू हो चकुा ह।ै आज फ़ासीवादी दौर 
में पलुिस प्रशासन से लेकर न्यायालय 
तक ऐसे अपराधियों को बरी करने और 
संरक्षण दनेे का काम खलेुआम कर रहा 
ह।ै 

बरु्जुआ लोकतन्त्र का हर खम्भा 
जनता के सीने में बेदर्दी से धसँा होता 
ह।ै इसकी सच्चाई से एक हद तक आम 
जनता भी परिचित होती ह।ै लेकिन 
विशषे तौर पर फ़ासीवादी दौर में यह 
सच्चाई और भी नंगे रूप में जनता के 
सामने उजागर हो जाती ह।ै इससे बरु्जुआ 
न्याय व्यवस्था भी परे नहीं ह।ै पिछले 
कुछ दिनों के भीतर ही बरु्जुआ न्याय 
व्यवस्था का स्त्री विरोधी चरित्र एकदम 
खलुकर सामने आ गया ह।ै बिलकिस 
बानो के बलात्कारियों को छोड़ने से 
लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पति 

द्वारा किये गए बलात्कार को बलात्कार 
न मानना इसकी कुछ बानगी ह।ै स्त्री 
विरोधी पितसृत्तात्मक मानसिकता की 
उल्टी करने में इलाहाबाद हाईकोर्ट दशे 
के अन्य न्यायालयों को मीलों पीछे 
छोड़ चकुा ह।ै ऐसा लग रहा ह ै मानो 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के बीच 
कोई घणृित प्रतियोगिता चल रही ह ै
कि कौन सबसे ज़्यादा स्त्री विरोधी 
पितसृत्तात्मक मानसिकता का मजु़ाहिरा 
पेश कर सकता ह।ै 

इसका सबसे हालिया उदाहरण 
पिछले 10 अप्रैल को इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के जज संजय कुमार सिंह का 
बयान ह।ै  सितम्बर 2024 में दिल्ली के 
हौज़खास में हुए बलात्कार के मामले की 
सनुवाई करते हुए जज साहब ने अपराधी 
को बेल द ेदिया और साथ में बलात्कार 
के लिए महिला को ही ज़िम्मेदार ठहराते 
हुए बयान दिया कि- “इस न्यायालय का 
मानना ह ै कि अगर पीड़िता के आरोप 
को सच भी मान लिया जाय तो भी यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता ह ैकि उसने 
ख़दु ही मसुीबत को आमन्त्रित किया 
और इसके लिए वह ख़दु ज़िम्मेदार भी 
ह।ै” जज साहब के मखुारबिन्दु से यह 
कचरा इसलिए जगजाहिर हुआ क्योंकि 
पीड़िता ने शराब का सेवन किया हुआ 
था, जिसकी वजह से इनकी भावना 
आहत हो गयी थी। इस बयान से ऐसा 
लग रहा ह ै कि “न्याय के इस दवेता” 
का ध्यान आरोपी की भमूिका पर कम 
और पीड़िता की भमूिका पर ज्यादा 
था। जज साहब यह बताना भलू गए कि 
शराब पीकर किसी के साथ चले जाने 
से आरोपी को बलात्कार करने की छूट 
किस क़ाननू के मतुाबिक़ मिल जाती 
ह?ै अब जज साहब को कौन बताये की 
कन्सेण्ट यानी सहमति नाम की भी कोई 
चीज़ होती ह।ै 

विडम्बना यही ह ैकि औपनिवेशिक 
कोख से पैदा हुआ भारतीय पूँजीवाद 
जन्म से ही विकलांग रहा। इसमें इतनी 
भी प्रगतिशीलता का तत्व नहीं था कि 
न्याय और जनवाद के उन मानकों पर 
खरा उतारे जो परु्नजागरण-प्रबोधन-
क्रान्ति के रास्ते विकसित हुआ पूँजीवाद 
ने स्थापित किया था। इसलिए यहाँ स्त्री-

परुुष रिश्तों में स्त्रियों की चाहत और 
सहमति का सवाल कभी रिश्ते के केन्द्र 
में रहता ही नहीं ह।ै भारतीय न्यायालयों 
में बैठे “न्यायाधीश” भी इसके अपवाद 
नहीं ह।ै इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 
पितसृत्तात्मक सोच के प्रदर्शन का यह 
कोई पहला अवसर नहीं ह ैबल्कि गाह-े
बगाह ेहाईकोर्ट द्वारा इस मानसिकता का 
प्रदर्शन होता ही रहता ह।ै पिछले दिनों 
जस्टिस राममनोहर रामायण मिश्र की 
पीठ ने उत्तर प्रदशे के कासगंज में हुए 
एक मामले की सनुवाई करते हुए कहा 
कि पीड़िता का स्तन छूना या पाजाम ेकी 
डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार 
की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा 
सकता ह।ै “मिश्रा जी” यह नहीं बता पाये 
की कोई अपराधी ऐसा कुकृत्य करेगा ही 
क्यों? दरअसल पूँजीवादी पितसृत्तात्मक 
और ब्राह्मणवादी मानसिकता कभी 
भी स्त्रियों, दलितों, अल्पसंख्यकों 
और वैकल्पिक जेण्डर की गरिमा और 
आत्मसम्मान को तरजीह ही नहीं दतेा 
ह।ै जिसका नंगा प्रदर्शन यहाँ मिश्रा जी 
के द्वारा किया गया।

न्यायपालिका द्वारा हालिया दिनों में 
दिए गए कुछ प्रातनिधिक बयान ह ैजो 
आज के दौर में न्यायपालिका के भीतर 
तक पैठी परुुषवादी मानसिकता को 
रेखांकित करने के लिए काफ़ी ह।ै यह 
केवल न्यायपालिका का मामला नहीं 
ह।ै बल्कि आज दशे की सभी सर्वोच्च 
संस्थाओ ं में फ़ासीवादी घसुपैठ हो 
चकुी ह।ै फ़ासीवाद अपनी मलू प्रकृति 
से ही स्त्री विरोधी विचारधारा को खाद 
पानी दनेे का काम करता ह।ै जैसा कि 
वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण और 
योगी आदित्यनाथ के बयानों से समझा 
जा सकता ह।ै जहाँ निर्मला सीतारमण 
का कहना ह ै कि “पितसृत्ता वामपन्थी 
अवधारणा ह।ै” वहीं योगी का मानना ह ै
कि “महिलाओ ंको स्वतन्त्र या आज़ाद 
नहीं छोड़ा जा सकता ह।ै” बस योगी 
जी यह कहना भलू गए कि कुलदीप 
सिंह सेंगर, आशाराम, रामरहीम जैसे 
अपराधियों को आज़ाद छोड़ने से दशे 
“विश्वगरुु” बनेगा। फ़ासीवादी शासन में 
बलात्कारियों के पक्ष में फ़ासिस्टों द्वारा 
तिरंगा यात्रा निकलने से लेकर आरोपियों 

को बेल मिलने पर फूल माला से स्वागत 
करना आम बात बन चकुी ह।ै ऐसे में 
समाज के सबसे बर्बर, अपराधिक और 
बीमार तत्वों को अपराध करने की खलुी 
छुट मिल जाती ह।ै यह स्थिति और भी 
ख़तरनाक तब बन जाती ह ै बरु्जुआ 
न्याय व्यवस्था बरु्जुआ जनवाद के 
अतिसीमित प्रगतिशीलता को स्थापित 
करने की जगह फ़ासिस्टों के हाथ की 
कठपतुली बन जाय और जनविरोधी-
स्त्रीविरोधी बयानों की झड़ी लगा द।े 
न्यायपालिका के इस प्रकार के बयानों 
की वजह से समाज में गहराई से पैठी स्त्री 
विरोधी मानसिकता को फलने-फूलने के 
लिए खाद पानी मिलेगा। और कालान्तर 
में स्त्रियों के ख़िलाफ़ होने वाले जघन्य 
अपराधों के लिए ज़मीन तैयार हो रही 
ह।ै। 

‘नारी शक्ति’ और ‘बेटी बचाओ-
बेटी पढ़ाओ’ का राग अलापने वाली 
मोदी सरकार के कार्यकाल में स्त्री 
विरोधी अपराधों की बाढ़ सी आ 
गई ह।ै कहीं शिक्षकों द्वारा छात्राओ ं
का उत्पीड़न, कहीं बालिका गहृों में 
बच्चियों पर यौन हिसंा, कहीं झठूी शान 
के लिए लड़कियों को मार दनेा, कहीं 
सत्ता में बैठे लोग स्त्रियों को नोचते हैं, 
कहीं जातीय या धार्मिक दगंों में औरतों 
पर ज़लु्म होता ह ै तो कहीं पर पलुिस 
और फ़ौज की वर्दी तक में छिपे भड़ेिये 
यौन हिसंा में लिप्त पाये जाते हैं! 

पिछले दस सालों की बात करें 
तो बलात्कार की घटनाओ ं में लगभग 
26.5 प्रतिशत की वदृ्धि हुई ह।ै आज 
हालत यह हो चकुी ह ै कि प्रतिदिन 
लगभग 86 बलात्कार के अपराध हमारे 
दशे में दर्ज़ हो रह ेहैं। ये तो वे मामले हैं 
जो तमाम दबावों के बाद भी मीडिया 
और पलुिस तक पहुचँ जाते हैं। इसस े
कई गनुा ज़्यादा मामले लोक-लाज के 
डर और लचर प्रशासनिक-न्यायिक 
व्यवस्था की वजह से कभी सामने आ 
ही नहीं पाते। उत्तर प्रदशे जैसे राज्यों में 
जो लोग न्याय के लिए आवाज़ उठा 
रह ेहैं उनपर दमन का पाटा चलाया जा 
रहा ह।ै आईआईटी-बीएचय ू में छात्रा 
के साथ भाजपा आईटी-सेल के गणु्डों 
द्वारा गैंगरेप की घटना के बाद न्याय 

के लिए संघर्ष करने वाले छात्रों पर ही 
मक़ुदमा दर्ज़ कर निलम्बित करने का 
फरमान जारी कर दिया गया। इस तरह 
की घटनाओ ंमें वदृ्धि की एक बड़ी वज़ह 
ये ह ैकि सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे बर्बर 
अपराधियों-बलात्कारियों को शह दनेे 
का काम करते हैं। उत्तर प्रदशे में 2017 
के मकुाबले 2022 में दागी विधायकों 
की संख्या में डेढ़ गनुा की वदृ्धि हुई ह।ै 
आये दिन आसाराम और राम रहीम 
जैसे बलात्कारियों को पैरोल पर बाहर 
निकलने का मौक़ा दिया जाता ह।ै 

ऐसी स्थिति में इन बर्बर 
बलात्कारियों के हौसले बलुन्द होते हैं। 
ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों को 
लगता ह,ै वे चाह ेकुछ भी करें उन्हें कोई 
सजा नहीं होगी। दरअसल संस्कार और 
शचुिता की बात करने वाली योगी-मोदी 
सरकार के खदु के सांसद और विधायक 
ही ऐसे बर्बर कृत्यों में लिप्त पाये जाते हैं। 
भाजपा में चिन्मयानन्द, कुलदीप सिंह 
सेंगर, प्रज्‍ज्‍वल रेवन्ना, ब्रजभषूण शरण 
सिंह जैसे बलात्कारियों की भरमार ह।ै 
ऐसे में यह साफ़ जाहिर ह ै कि ये लोग 
ऐसी मानसिकता को पोषित करने का ही 
काम करेंगे। ये फ़ासीवादी सरकार आज 
परेू समाज के पोर-पोर में स्त्री विरोधी 
पितसृत्तात्मक मलू्य-मान्यताओ ं को 
फैलाने का काम कर रही ह।ै जिस वज़ह 
से ऐसे बलात्कारी और अपराधी किस्म 
की मानसिकता तैयार होती ह।ै आज के 
दौर में फ़िल्मों से लेकर गाने-सिनेमा-
साहित्य हर माध्यम से घोर स्त्री विरोधी 
संस्कृति  को प्रचारित करने का काम 
किया जा रहा ह।ै जिसका नतीज़ा ह ैकि 
समाज में ऐसी घटनाए ँ थमने का नाम 
नहीं ले रही हैं। आज हर इन्साफ़पसन्द 
और संवेदनशील व्यक्ति को ऐसे बर्बर 
स्त्री विरोधी अपराधों के खिलाफ़ खड़े 
होने की ज़रूरत ह।ै इन अपराधियों और 
बलात्कारियों को शह दनेे वालों के 
खिलाफ़ खड़े होने की ज़रूरत ह।ै साथ 
ही साथ यह समझने की भी ज़रूरत ह ै
कि जब तक पूँजीवाद रहगेा तब तक 
ऐसी स्त्री विरोधी मानसिकता उत्पादित 
और पनुरुत्पादित होती रहगेी।

 

उत्पीड़न के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना। 
जनता की बढ़ती चतेना और जनता 
के क्रान्तिकारी संघर्षों से शासक वर्ग 
हमशेा से खौफ़ खाता रहा ह ै और 
इसलिए आम तौर पर शासक वर्ग जनता 
के असली नायकों को जनता के बीच 
सही रूप में पहुचँने से रोकने की जगुत 
में रहता ह।ै अपने तमाम संस्थाओ ंऔर 
भोंपओु ंके जरिये शासक वर्ग समाज में 
उनको नायक के तौर पर स्थापित करने 
की कोशिश करता ह ै जिनके विचार 
शासक वर्गों के हित का पोषण करते 
हैं। जब कई बार शासक वर्ग इतिहास से 
जिन जननायकों को मिटाने में असफल 

रहता ह,ै तब उन नायकों को मरू्ति और 
फोटो के रूप में तो लोगों तक पहुचँने 
दतेा ह ै लेकिन उनके विचारों को सही 
रूप में जनता के बीच जाने से रोकने की 
कोशिश करता ह।ै जैसा कि भगतसिंह 
के साथ भी हुआ ह ै और एक दसूरे 
सन्दर्भ में जोतिबा फुले के साथ हुआ 
ह।ै आज अस्मितावादी संशोधनवादी 
भी जोतिबा फुले के विचारों, सपनों 
और विरासत को विकृत कर पूँजीवादी 
दायरों में कैद करना चाहते हैं। दसूरी 
तरफ फ़ासीवादी ताकतें इनके संघर्षों 
और विरासत पर धलू और राख़ डालने 
की कोशिश कर रही हैं। 

आज दशे में फ़ासीवादी ताकतें 

सत्तासीन हैं जो शिक्षा के बाज़ारीकरण 
की नीतियां इस कदर लाग ू कर रही 
हैं जिससे दशे की एक बड़ी आबादी 
के लिए शिक्षा के दरवाजे बन्द हो 
रह े हैं। बेरोज़गारी, महगँाई, अशिक्षा, 
गरीबी और बदहाली रिकॉर्ड तोड़ 
रफ्तार से बढ़ रही ह।ै दसूरी तरफ़ 
फ़ासीवादी ताकतें तमाम रूढ़ियों और 
अवैज्ञानिक व अतार्कि क विचारों का 
पोषण कर रही हैं। परूी शिक्षा का ही 
साम्प्रदायिकीकरण किया जा रहा ह।ै 
पाठ्यक्रमों में ऐसे बदलाव किए जा रह े
हैं जो आम छात्रों-यवुाओ ं में तार्कि क 
और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित 
नहीं करेंगे। डार्विन के सिद्धान्त से लेकर 

पीरियाडिक टेबल का हटाया जाना, 
इतिहास में संघी गल्प को पाठ्यक्रम 
का हिस्सा बना दनेा इस फ़ासीवादी 
परियोजना का एक उदाहरण ह।ै शिक्षा 
के साथ ही साथ कला-साहित्य-
फ़िल्म जगत पर भी फ़ासीवाद अपने 
एजेण्डे को साध रहा ह।ै ‘छावा’, 
‘कश्मीर फाइल्स’, ‘केरल स्टोरी’ इन्ही 
प्रोपगेण्डा फ़िल्मों की एक बानगी ह।ै 
सारे धार्मिक पर्वों का फ़ासीवादीकरण 
कर उन्माद का माहौल बनाया जा 
रहा ह।ै आज जब संघी फ़ासीवादी, 
जाति प्रथा व पितसृत्ता के आधार पर 
व साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण से दलितों, 
स्त्रियों व अल्पसंख्यकों पर हमले तेज़ 

कर रह े हैं; खाने-पीने, जीवन साथी 
चनुने व प्रेम के अधिकार को छीनने 
की कोशिश कर रह े हैं; ऐसे समय में 
जोतिबा फुले की विरासत व संघर्ष को 
याद करना व जनता के बीच स्थापित 
करना बहुत ज़रूरी ह।ै हमें यह समझना 
होगा कि स्त्री मकु्ति का रास्ता व 
जाति उन्मूलन का रास्ता नये सर्वहारा 
पनुर्जागरण-प्रबोधन और नयी सर्वहारा 
क्रान्ति का अभिन्न अगं ह।ै इसलिए 
आज की ज़रूरत ह ै कि नयी सर्वहारा 
क्रान्ति की तैयारी में बिना दरे किये 
जटु जाया जाय यही जोतिबा फुले को 
सच्ची आदरांजलि होगी।

जोतिबा फुले की क्रान्तिकारी विरासत को जानो!
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l योगेश स्वामी
आख़िरकार दशे की राजधानी दिल्ली 

में 27 साल बाद फिर भाजपा की सरकार 
सत्ता में आ ही गयी। चनुाव जीतने के लिए 
भाजपा ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने 
स ेलेकर तमाम हथकण्डे अपनाये। दिल्ली 
में सत्ता हासिल करना भाजपा के लिए 
पिछले लम्बे समय स े नाक का सवाल 
बना हुआ था और इसकी तैयारी उन्होंने 
काफ़ी पहले ही शरुू कर दी थी। दिल्ली 
में सत्ता पाने के लिए भाजपा ने 2020 में 
उत्तर-परू्वी दिल्ली में दगंे कराये और उसके 
बाद स ेबीच-बीच में ऐसी घटनाए ँहोती 
रही, जिससे दिल्ली में साम्प्रदायिक महौल 
लगातार बना रहा। 

चनुाव आते ही भाजपा ने लोक-
लभुावन वायदों की झड़ी लगा दी। पहले 
भाजपा के नेता यह प्रचार करते रह े कि 
आम आदमी पार्टी की सरकार की सारी 
मफु़्त योजनाए ँजारी रहेंगी और साथ ही 
भाजपा ने दिल्ली की जनता स ेकई सारे 
नये हवा-हवाई वायद े भी किये। दिल्ली 
की जनता को इन लोक-लभुावन वायदों 
पर यक़ीन हो सके इसलिए इन सारे वादों 
को ‘मोदी की गारण्टी’ कह कर प्रचारित 
किया गया और स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र 
मोदी ने दिल्ली चनुाव के लिए की अपनी 
जनसभाओ ंमें इन वायदों के लिए ‘मोदी 
की गारण्टी’ का राग अलापा। दिल्ली की 
जनता का एक बड़ा हिस्सा इन वायदों के 
झाँस े में आ गया और भाजपा को वोट 
किया। पर अब भाजपा की सरकार बनने 
के बाद आम महेनकश आबादी स ेकिये 
इन वायदों की हवा निकल गयी ह।ै भाजपा 
अब अपने किये वायदों स ेमकुरती नज़र 
आ रही ह!ै

दिल्ली में भाजपा की सरकार बने 
लगभग तीन महीने हो चकेु हैं, अब 
भाजपा अपने वायदों को परूा नहीं करने 
के लिए चालें चल रही ह।ै कई योजनओ ं
पर ऐस े नियम लगा दिये गये हैं कि उन्हें 
दिल्ली की बहुसंख्यक आबादी खासकर 
मज़दरू आबादी परूा कर ही नहीं पायेगी। 

आज़ादी के बाद के अब तक दशे 
के सबस े झठेू-मक्कार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र 
मोदी ने चनुाव स ेपहले दिल्ली की जनता 
स े वादा किया कि भाजपा की सरकार 
बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिग में 
महिला सम्मान योजना (जिसमें दिल्ली 
की महिलाओ ं को 2500 रुपये दिये 
जायेंगे) को पास किया जायेगा और 8 
मार्च, 2025 को यह राशि उनके खाते में 
आ जायेगी। मगर अन्य राज्यों की तरह 
ही दिल्ली में भी यह घोषणा एक जमुला 
बनकर रह गयी। 

हम महेनतकशों को समझ लेना 
चाहिए कि खरैात दकेर ये सभी चनुाबबाज 
पार्टियाँ हमारे असल मदु्दों यानी शिक्षा-
रोज़गार-स्वास्थ्य-आवास को गायब कर 
दतेी हैं, वहीं इसके उलट पूँजीपतियों और 
व्यापारियों के टैक्स व कर्ज़ को माफ़ कर 
दिया जाता ह।ै महगँाई, बेरोज़गारी का 
कहर हम पर पड़ता ह ैऔर यही कारण ह ै
कि सभी पार्टियाँ चनुाव में खरैात बाँटकर 
चनुाव जीतना चाहती हैं। हैं। हमें यह 
यह भी समझना होगा कि यह खरैात भी 
महेनतकश जनता स ेनिचोड़े हुए टैक्स स े
ही दी जाती ह ैन कि अमीरों-धन्नासेठों पर 
प्रगतिशील प्रत्यक्ष टैक्स लगाकर। इसलिए 
सरकार द्वारा दी जा रही कोई भी सवुिधा 
हमें “मफु़्त” में नहीं मिलती।

दिल्ली विधानसभा चनुाव स े परू्व 

आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 
अगर वो फिर सत्ता में आती ह,ै तो महिला 
सम्मान योजना के तहत दिल्ली की हर 
महिला को 2100 रुपये दिये जायेंगे। इसी 
तर्ज़ पर भाजपा ने एक क़दम आग ेबढ़ते 
हुए वादा किया कि अगर वो सत्ता में आते 
ह ैतो 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओ ं
को दिये जायेंगे। साथ ही पिछली सरकार 
द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणाकरी 
योजनाओ ं जैस े महिलाओ ं को बसों में 
मफु़्त यात्रा आदि को जारी रखा जायेगा। पर 
अब हर योजना को लाग ूरखने के के लिए 
तरह-तरह के नियम बनाये जा रह ेहैं। इसका 
मकसद लोगों को आसानी स ेयोजना का 
लाभ मिल सके यह नहीं ह,ै बल्कि यह 
ह ै कि कम स े कम लोग ही योजना का 
लाभ पा सकें । 2500 रुपये दनेे के वाद ेसे 
मकुरते हुए अब भाजपा की दिल्ली सरकार 
बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, एसडीएम 
स ेप्रमाणित दस्तावेज़ माँग रही ह।ै दिल्ली 
की एक बहुत बड़ी ग़रीब आबादी इन 
नियमों को जानकर अपने को ठगा स े
महससू कर रही ह।ै 

भाजपा ने दिल्ली की मज़दरू आबादी 
स े भी कई वाद े किये थे, जैस े घरेल ू
कामगारों, गिग वर्क र आदि से। पर अब 
सरकार बनने के बाद सभी वायदों पर रेखा 
गपु्ता  ने चपु्पी साध ली ह।ै अपने किये वायदों 
और असल मदु्दों स ेध्यान भटकाने के लिए 
भाजपा के नेता साम्प्रदायिक बयान दनेे में 
लगे हुए हैं। जैस े मसु्तफ़ाबाद स े भाजपा 
के विधायक मोहनसिह बिष्ट ने कहा कि 
वो जल्द ही प्रस्ताव रखेंगे कि मसु्तफ़ाबाद 
विधानसभा का नाम बदलकर शिव परुी 
कर दिया जाये। इलाक़े  का नाम बदलने 
स े क्या इलाक़े  की समस्याए ँ ख़त्म हो 

जायेंगी? इसी तरह पटपड़गज स ेविधायक 
रविन्द्र नेगी आये-दिन साम्प्रदायिक महौल 
बनाने के लिए बायनबाज़ी कर रह ेहैं। यह 
सब भाजपा की फ़ासीवादी राजनीति का 
ही हिस्सा ह।ै 

जहाँ एक तरफ भाजपा अपने वादों 
स ेमकुर रही ह,ै दसूरी तरफ कोई न कोई 
साम्प्रदायिक मदु्दा उठाने का मौक़ा नहीं 
छोड़ रही ह।ै भाजपा ने केन्द्र सरकार की 
आयषु्मान योजना (जिसके तहत दिल्ली 
के लोगों को 10 लाख का इलाज़ मफु़्त 
मिल सकता ह)ै का ऐसा प्रचार किया कि 
बस भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली में 
रहने वाले हर व्यक्ति को इस योजना लाभ 
मिलने लगेगा। सच्चाई यह ह ै कि इस 
योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा 
जिनके पास दिल्ली का आय प्रमाण पत्र, 
राशन कार्ड जैस ेदस्तावेज़ होंगे। ऐस ेनियमों 
के चलते एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक 
महेनतकश आबादी को इसका लाभ मिल 
ही नहीं पायेगा। दिल्ली की ग़रीब आबादी 
के लिए भाजपा का यह वादा भी चनुावी 
जमुला ही साबित होने वाला ह।ै हालाँकि 
जब दिल्ली व केन्द्र के सरकारी अस्पताल 
कहने के लिए मफु़्त हैं, तो होना यह चाहिए 
कि सरकारी अस्पताल में किसी भी मरीज़ 
की सारी जाँच, सारा इलाज़ और कोई 
छोटा या बड़ा ऑपरेशन परूी तरह मफु़्त 
हो। तब ऐसी किसी आयषु्मान योजना की 
ज़रूरत ही नहीं होगी। 

महिलाओ ंके लिए बस में मफु़्त यात्रा 
के भी नये नियम लाये जा रह ेहैं, जिसके 
तहत महिलाओ ंको अपने कुछ दस्तावेज़ों 
के आधार पर एक कार्ड बनवाना होगा, 
इन दस्तावेज़ों में महिला के पास दिल्ली 
का निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय 

प्रमाण पत्र, राशन कार्ड होना चाहिए। अब 
यह कार्ड बनने पर ही दिल्ली की बसों में 
महिलाए ँ मफु़्त यात्रा कर पायेंगी। होना 
तो यह चाहिए कि सार्वजिनक परिवहन 
योजना के तहत सभी लोगों के लिए बसों 
व मटे्रो में यात्रा मफु़्त में ही होनी चाहिए। 
कई पूँजीवादी दशेों में जनता को ऐसी 
सवुिधाए ँ मिली हैं। दिल्ली शहर, जो 
दनुिया के सबस ेप्रदषूित शहरों में स ेएक 
ह,ै वहाँ तो बहुत ज़रूरी ह ैकि सार्वजिनक 
परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाये 
ताकि लोग अपने निजी वाहन का कम स े
कम प्रयोग करें। 

भाजपा ने वायदा किया था कि रसोई 
गैस सिलेण्डर 500 रुपये का मिलेगा 
और होली व दीवाली के त्यौहार पर एक 
सिलेण्डर मफु़्त दिया जायेगा। यह वायदा 
भी एक बड़ा जमुला निकला। इस बीच 
होली आयी और चली गयी, पर किसी 
को कोई सिलेण्डर मफु़्त नहीं मिला। इसके 
उलट मोदी सरकार ने घरेल ूसिलेण्डर 50 
रुपये महगँा कर दिया ह।ै साथ ही पेट्रोल 
और डीज़ल पर भी 2 रुपये की बढ़ोतरी 
की ह।ै मोदी सरकार को असल में चिन्ता 
इस दशे के कॉरपोरेट घरानों, पूँजीपतियों, 
धन्नासेठों और पेट्रोलियम उपक्रमों के 
मनुाफ़े  की ह ैऔर इसके लिए हम सबका 
खनू चसूकर भी इस मनुाफ़े  को बढ़ाया 
जायेगा! भाजपा दिल्ली में जनता स ेकिये 
वायदों स ेअब धीरे-धीरे मकुर रही ह।ै इसमें 
कोई हरैानी नहीं ह।ै मज़दरू विरोधी भाजपा 
सरकार के राज में ग़रीबों-मज़दरूों के लिए 
खाने-पीने स े लेकर हर वस्तु और महगँी 
हो जायेगी और दिल्ली के बहुसंख्यक 
महेनकश आबादी की जिन्दगी और बद 
स ेबदतर होगी।

दिल्ली में भाजपा सरकार के तीन माह! चुनाव से पहले दिल्ली की जनता से किये  
वायदो ंसे अब मकुर रही भाजपा सरकार !

2. समाजवादी क्रान्ति और जनवाद 
के लिए संघर्ष

समाजवादी क्रान्ति कोई एकल कार्य 
नहीं ह,ै एक मोर्चे पर एक एकल लड़ाई 
नहीं ह;ै बल्कि तीख ेवर्ग संघर्षों का एक 
परूा यगु ह,ै सभी मोर्चों पर लड़ाइयों की, 
यानी, अर्थशास्त्र और राजनीति की सभी 
समस्याओ ं के इर्द-गिर्द लड़ाइयों एक 
लम्बी श्रृंखला ह,ै जो तभी ख़त्म हो सकती 
ह ैजब पूँजीपति वर्ग का स्वत्वहरण कर 
दिया जायेगा। यह मानना ​​एक बनुियादी 
ग़लती होगी कि जनवाद के लिए संघर्ष 
सर्वहारा वर्ग को समाजवादी क्रान्ति से 
भटका सकता ह,ै या उस लक्ष्य को धुधँला 
या ढँक सकता ह,ै आदि। इसके विपरीत, 
जिस तरह समाजवाद तब तक  विजयी 
नहीं हो सकता जब तक कि  वह परू्ण 
जनवाद लाग ून करे, उसी तरह सर्वहारा 
वर्ग पूँजीपति वर्ग पर विजय के लिए तब 
तक तैयार नहीं हो पायेगा जब तक कि 
वह जनवाद के लिए बहुआयामी, ससुंगत 
और क्रान्तिकारी संघर्ष नहीं छेड़ता ह।ै

जनवाद के कार्यक्रम के किसी भी 

बिन्दु को हटाना भी क़तई कम गलत 
बात नहीं होगी, उदाहरण के लिए, राष्ट्रों 
के आत्मनिर्णय का बिन्दु, इस आधार पर 
कि यह “असम्भव” ह,ै या साम्राज्यवाद 
के तहत यह बस एक “मरीचिका” ह।ै 
राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार को 
पूँजीवाद के ढाँच े के भीतर हासिल नहीं 
किया जा सकता ह,ै इस दावे को या तो 
इसके निरपेक्ष, आर्थिक अर्थ में समझा जा 
सकता ह,ै या फिर पारम्परिक, राजनीतिक 
अर्थ में।

पहले मामले में, यह दावा सैद्धान्तिक 
रूप से बनुियादी तौर पर ग़लत ह।ै पहली 
बात, इस अर्थ में, पूँजीवाद के तहत श्रम 
धन या संकटों के उन्मूलन, आदि जैसी 
चीज़ें हासिल करना असम्भव ह।ै लेकिन 
यह तर्क  दनेा परूी तरह से ग़लत ह ैकि राष्ट्रों 
का आत्मनिर्णय भी इसी तरह असम्भव 
ह।ै दसूरे, 1905 में स्वीडन से नॉर्वे के 
अलग होने का एक उदाहरण भी इस तर्क  
का खण्डन करने के लिए पर्याप्त ह ैकि यह 
इस अर्थ में “असम्भव” ह।ै तीसरे, इस 
बात से इन्कार करना हास्यास्पद होगा 
कि राजनीतिक और रणनीतिक सम्बन्धों 
में थोड़े-से बदलाव के साथ, उदाहरण के 
लिए, जर्मनी और इगं्लैण्ड के बीच, नये 
राज्यों, पोलिश, भारतीय आदि का गठन 

बहुत जल्द “सम्भव” हो जायेगा। चौथे, 
वित्त पूँजी, विस्तार के अपने प्रयासों के 
तहत, किसी भी दशे की सबसे स्वतन्त्र, 
सबसे जनवादी और गणतन्त्रात्मक 
सरकार और निर्वाचित अधिकारियों को 
“मकु्त रूप से” ख़रीदगेी और रिश्वत दगेी, 
चाह ेवे कितने भी “स्वतन्त्र” क्यों न हों। 
वित्तीय पूँजी का प्रभतु्व, आम तौर पर 
पूँजी के प्रभतु्व की ही तरह, राजनीतिक 
जनवाद के क्षेत्र में किसी भी तरह के 
सधुारों से समाप्त नहीं किया जा सकता ह,ै 
और आत्मनिर्णय परूी तरह से और विशषे 
रूप से इसी क्षेत्र से सम्बन्धित ह।ै हालाँकि, 
वित्तीय पूँजी का प्रभतु्व, वर्ग उत्पीड़न और 
वर्ग संघर्ष के अधिक स्वतन्त्र, अधिक 
व्यापक और अधिक विशिष्ट रूप के तौर 
पर राजनीतिक जनवाद के महत्व को ज़रा 
भी नष्ट नहीं करता ह।ै इसलिए, पूँजीवाद 
के तहत राजनीतिक जनवाद की माँगों में 
से एक को आर्थिक रूप से हासिल करने 
की “असम्भाव्यता” के बारे में तमाम तर्क  
ख़ुद को पूँजीवाद के सामान्य और मलूभतू 
सम्बन्धों और आम तौर पर राजनीतिक 
जनवाद की सैद्धान्तिक रूप से ग़लत 
परिभाषा में सीमित कर दतेे हैं।

दसूरे मामले में, यह दावा अधरूा 
और ग़लत ह,ै क्योंकि न केवल राष्ट्रों 

के आत्मनिर्णय के अधिकार, बल्कि 
राजनीतिक जनवाद की सभी बनुियादी 
माँगों को साम्राज्यवाद के तहत “हासिल 
करना सम्भव” ह,ै मगर केवल अपरू्ण, 
तोड़े-मरोड़े रूप में और एक दरु्लभ अपवाद 
के रूप में (उदाहरण के लिए, 1905 में 
स्वीडन से नॉर्वे का अलग होना)। सभी 
क्रान्तिकारी सामाजिक-जनवादियों द्वारा 
उठायी गयी उपनिवेशों की तत्काल मकु्ति 
की माँग भी क्रान्तियों की एक श्रृंखला के 
बिना पूँजीवाद के तहत “हासिल करना 
असम्भव” ह।ै हालाँकि, इसका मतलब 
यह नहीं ह ैकि सामाजिक जनवाद को इन 
सभी माँगों के लिए तत्काल और दृढ़तम 
संघर्ष करने से बचना चाहिए – इससे 
बचना पूँजीपति वर्ग और प्रतिक्रिया को 
ही फ़ायदा पहुचँायेगा। इसके विपरीत, 
इसका मतलब यह ह ैकि इन सभी माँगों 
को सधुारवादी नहीं, बल्कि क्रान्तिकारी 
तरीक़े  से सतू्रबद्ध करना और उठाना 
आवश्यक ह;ै बरु्जुआ वैधानिकता के ढाँच े
के भीतर रहकर नहीं, बल्कि इसे तोड़कर; 
संसदीय भाषणों और मौखिक विरोधों 
तक सीमित रहकर नहीं, बल्कि जनता को 
वास्तविक कार्रवाई में शामिल करके, हर 
तरह की बनुियादी, जनवादी माँग के लिए 
संघर्ष को व्यापक बनाना और भड़काना, 

पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग के 
प्रत﻿्यक्ष आक्रमण के ऐन समय तक और 
उसे शामिल करते हुए, यानी समाजवादी 
क्रान्ति तक, जो पूँजीपति वर्ग का 
स्वत्वहरण कर दगेी। समाजवादी क्रान्ति 
केवल किसी बड़ी हड़ताल, सड़क के 
प्रदर्शन, भखुमरी के विरुद्ध बलवे, सेना 
में बग़ावत या एक औपनिवेशिक विद्रोह 
के परिणामस्वरूप ही नहीं शरुू हो सकती 
ह,ै बल्कि किसी भी राजनीतिक संकट के 
परिणामस्वरूप भी हो सकती ह,ै जैसे कि 
ड्रेफ़स मामला, [4] ज़ेबर्न की घटना, [5] 
या किसी उत्पीड़ित राष्ट्र के अलग होने पर 
जनमत संग्रह के संबंध में, आदि।

साम्राज्यवाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय 
उत्पीड़न का तीखा होना सामाजिक-
जनवाद के लिए यह ज़रूरी बना दतेा ह ै
कि वह राष्ट्रों के अलग होने की स्वतन्त्रता 
के लिए पूँजीपति वर्ग द्वारा “काल्पनिक” 
बताये जाने वाले संघर्ष को तिलांजलि 
न द,े बल्कि इसके विपरीत, जनता की 
कार्रवाई को भड़काने और पूँजीपति वर्ग 
पर क्रान्तिकारी हमलों के उद्देश्य से इस 
आधार पर उत्पन्न होने वाले टकरावों का 
पहले से कहीं अधिक लाभ उठाये।

दनुिया का पहला मज़दूर राज क़ायम करने वाली रूसी क्रान्ति के नेता लेनिन के जन्मदिवस (22 अप्रैल) के मौक़े  पर

समाजवादी क्रान्ति और राष्ट्रों  के आत्मनिर्णय का अधिकार (लेख के अशं)
l वी.आई.लेनिन



मज़दूर बिगल, अप्रैल 2025 23

रही थीं, इसलिए ही क़ीमतें बढायी गयी 
हैं! सरकार बता रही ह ैकि कम्पनियों को 
क़रीब 32 हज़ार करोड़ का नक़ुसान हो 
रहा था! लेकिन क्या यह परूा सच ह?ै नहीं! 

परूा सच यह ह ै कि पिछले साल 
सरकारी पेट्रोलियम उपक्रमों को 86 
हज़ार करोड़ का फ़ायदा हुआ और दशे के 
सभी सरकारी उपक्रमों को कुल मिलाकर 
5.6 लाख करोड़ का मनुाफ़ा हुआ तो 
सरकार ने इस मनुाफ़े की वजह से पेट्रोल, 
डीज़ल और सिलेण्डर के दाम कम नहीं 
किये! क्या इस मनुाफ़े का इस्तेमाल 
जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ कम 
करने में हुआ? क्या इस मनुाफ़े को शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि सवुिधाओ ंपर ख़र्च किया 
गया? नहीं! दरअसल सरकारी उपक्रमों 
का मनुाफ़ा इस दशे की जनता की गाढ़ी 
कमाई का ही हिस्सा ह,ै जिसे नॉन टैक्स 
रेवेन्यू कहा जाता ह ैऔर इसका इस्तेमाल 
सरकार पूँजीपतियों की सेवा में ही करती 
ह!ै यानी यह राजस्‍व सीध ेतौर पर प्रत्‍यक्ष 
या अप्रत्‍यक्ष करों से नहीं, बल्कि मनुाफ़ा 
दनेे वाले सरकारी उपक्रमों के ज़रिये आ 
रहा होता ह।ै भाजपा के मन्त्री हरदीपसिंह 
परुी ने सिद्ध कर दिया ह ैकि उन्हें असल 
में चिन्ता तो इस दशे के कॉरपोरेट घरानों, 
पूँजीपतियों, धन्नासेठों और पेट्रोलियम 
उपक्रमों के मनुाफ़े की ह ैऔर इसके लिए 
आम जनता का ख़नू चसूकर भी इस 
मनुाफ़े को बढाया जायेगा! 

सरकार कहने के लिए हमसे 
अप्रत्यक्ष कर इसलिए ही वसलूती 
ह ै ताकि हमें तमाम सवुिधाए ँ जैसे 
अस्पताल, आवास, शिक्षा और राशन 
महुयैा करा सके। लेकिन यहाँ सरकार 
हमसे कह रही ह ैकि वह हमसे अप्रत्यक्ष 

कर भी वसलेूगी और सरकारी उपक्रम 
के नक़ुसान की भरपाई भी इस वसलूी से 
की जायेगी! सरकार जनता से करों का 
एक बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीज़ल से 
ही वसलूती ह!ै मोदी सरकार को आयात 
किया गया कच्चा तेल बेहद सस्ते दामों 
पर मिलता ह।ै डीलर को मिलने वाला 
हिस्‍सा ही पेट्रोल की क़ीमत का 36 
प्रतिशत होता ह,ै जो कि सरकार ने पेट्रोल 
पम्‍प मालिकों, बिचौलियों आदि को 
लाभ पहुचँाने के लिए ही रखा ह।ै ऊपर 
स,े केन्द्र सरकार इस पर 37 प्रतिशत 
टैक्स वसलूती ह ैऔर क़रीब 23 प्रतिशत 
वैट राज्य सरकारें लगाती हैं। शषे 3-4 
प्रतिशत डीलर का कमीशन, ढुलाई ख़र्च 
आदि होता ह।ै यानी ये सरकारी टैक्स ही 
हैं जो पेट्रोल की क़ीमतों को 90 के पार 
(और कहीं-कहीं तो 100 के पार) पहुचँा 
द े रह े हैं। आज अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में 
कच्चे तेल की क़ीमत 63 डॉलर प्रति 
बैरल ह,ै यानी 159 लीटर की क़ीमत 
63 डॉलर। यानी, प्रति लीटर पेट्रोल की 
अन्‍तरराष्‍ट्रीय क़ीमत ह ै 0.396 डॉलर। 
भारतीय रुपयों में प्रति लीटर कच्‍चे 
तेल की अन्‍तरराष्‍ट्रीय क़ीमत ह ै मात्र 
34.11 रुपये। कच्‍चे तेल के एक लीटर 
के परिशोधन (refining) का ख़र्च ह ै
लगभग 3 रुपये। यानी, उपयोग योग्‍य 
प्रति लीटर पेट्रोल पर सरकार को ख़र्च 
करने पड़ते हैं कुल लगभग 37.11 रुपये। 
पेट्रोल की असल क़ीमत से 169 प्रतिशत 
ज़्यादा टैक्स हमसे वसलूा जा रहा ह ैयानी 
अपनी क़ीमत से दो गनेु से थोड़ा कम! 

करों का यह बोझ लगभग हर वस्तु 
को महगँा करने के लिए भी ज़िम्मेदार 
होता ह ै क्योंकि पेट्रोल-डीज़ल के महगँे 
होने की वजह से लगभग हर वस्तु महगँी 

हो जाती ह.ै यही हाल लगभग हर उस 
वस्तु का ह ैजिसे मज़दरू और महेनतकश 
जनता इस्तेमाल करती ह.ै सच तो यह 
ह ैकि मोदी सरकार के सत्तासीन होने के 
बाद से महगँाई बेतहाशा बढ़ी ह!ै आटा, 
चावल, चीनी, वनस्पति तेल, अण्डा, 
दाल से लेकर कमरे का किराया, बस 
का किराया, मटे्रो का किराया 2014 के 
मक़ुाबले कई गनुा बढ़े हैं! यह महगँाई 
किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं 
बल्कि मोदी सरकार के द्वारा जनता के 
ऊपर थोपे गये अप्रत्यक्ष करों के बोझ 
के कारण बढ़ रही ह.ै वही अप्रत्यक्ष कर 
जी.एस.टी. और पेट्रोल-डीज़ल पर वसलेू 
जाने वाली एक्साइज ड्यटूी के रूप में 
लगाया गया ह।ै

जनता का जीना बेहाल  
अमीर होते मालामाल!

एक तरफ़ तमाम चीज़ों के दाम 
बढ़ते जा रह े हैं और दसूरी तरफ़ आम 
महेनतकश आबादी की वास्‍तविक 
आय में या तो गिरावट आयी ह ै या 
फिर वह लगभग स्थिर ह।ै क्‍योंकि आम 
आबादी की ख़रीदने की क्षमता पहले 
से कम हुई ह।ै वैसे तो तमाम पार्टियों 
की सरकारें पूँजीपति वर्ग की मनेैजिंग 
कमिटी का काम करती रही हैं, लेकिन 
मोदी सरकार ने पूँजीपति वर्ग की सेवा 
में पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये 
और नंगे रूप में बड़ी पूँजी की सेवा में 
संलग्न रही ह,ै और हम इसपर कुछ कर 
न पायें इसलिए ही भाजपा सरकार, संघ 
और गोदी मीडिया बताता ह ै कि इस 
दशे में सबसे बड़ा ख़तरा मसुलमानों से 
ह!ै साम्प्रदायिक ज़हर बोकर हिन्दू और 
मसुलामानों के झगड़ करवाकर सरकार 

हमारी लटू-खसोट को सम्भव बनाती ह!ै 
आम जन इस मदु्दे पर कोई सवाल ना उठा 
सके इसलिए ही मोदी सरकार और संघ 
परिवार द्वारा जनता को धर्म-जाति-क्षेत्र-
भाषा आदि में बाँटा जाता रहा ह।ै

हमें यह पहचानना होगा कि हमारी 
दशु्मन यह मोदी सरकार ह ै जो अमीरों 
की सेवा में संलग्न ह।ै सरकार लगातार 
कॉरपोरेट कर और उच्च मध्य वर्ग पर 
लगने वाले आयकर को घटा रही ह ै
और इसकी भरपाई आम जनता की 
जेबों से कर रही ह।ै भारत में मखु्‍यत: 
आम महेनतकश जनता द्वारा दिया जाने 
वाला अप्रत्‍यक्ष कर, जिसमें जीएसटी, 
वैट, सरकारी एक्‍साइज़ शलु्‍क, आदि 
शामिल हैं, सरकारी खज़ाने का क़रीब 
60 प्रतिशत बैठता ह।ै यह वह टैक्‍स ह ैजो 
सभी वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंख़रीदने पर 
आप दतेे हैं, जिनके ऊपर ही लिखा रहता 
ह ै ‘सभी करों समते’। इसके अलावा, 
सरकार बड़े मालिकों, धन्‍नासेठों, 
कम्‍पनियों आदि से प्रत्‍यक्ष कर लेती ह,ै 
जो कि 1990 के दशक तक आमदनी 
का 50 प्रतिशत तक हुआ करता था, 
और जिसे अब घटाकर 30 प्रतिशत तक 
कर दिया गया ह।ै यह कॉरपोरेट और 
धन्‍नासेठों पर लगातार प्रत्‍यक्ष करों को 
घटाया जाना ह,ै जिसके कारण सरकार 
को घाटा हो रहा ह।ै दसूरी वजह ह ैइन 
बड़ी-बड़ी कम्‍पनियों को टैक्‍स से छूट, 
फ़्री बिजली, फ़्री पानी, कौड़ियों के 
दाम ज़मीन दिया जाना, घाटा होने पर 
सरकारी ख़र्चों से इन्‍हें बचाया जाना और 
सरकारी बैंकों में जनता के जमा धन से 
इन्‍हें बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण दिया 
जाना, उन ऋणों को भी माफ़ कर दिया 
जाना या बट्टेखाते में, यानी एनपीए (नॉन 

परफॉर्मिंग एसेट) बोलकर इन धन्‍नासेठों 
को फोकट में सौंप दिया जाना। अब 
अमीरों को दी जाने वाली इन फोकट 
सौगातों से सरकारी ख़ज़ाने को जो 
नकु़सान होता ह,ै उसकी भरपाई आपके 
और हमारे ऊपर टैक्‍सों का बोझ लादकर 
मोदी सरकार कर रही ह।ै 

आज यह ज़रूरत ह ै कि जनता को 
उनके असली मदु्दों पर एकजटु किया जाये 
और साम्प्रदायिक और फ़िरकापरस्त 
सरकार और उसके समर्थकों का असली 
‘चाल-चरित्र-चहेरा’ सामने लाया जाये। 
महगँाई को भी सरकार ख़त्म कर सकती 
ह.ै किस तरह? जनता से वसलेू जाने वाले 
अप्रत्यक्ष कर को ख़त्म करे और अमीरों 
से इसकी भरपाई करे! हम माँग करते 
हैं कि:

1) सभी वस्तुओ व सेवाओ ंपर सभी 
अप्रत्यक्ष करों को तत्काल समाप्त किया 
जाये और प्रगतिशील कराधान तन्त्र के 
ज़रिये अमीर वर्गों पर कॉरपोरेट टैक्स, 
इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी व उत्तराधिकार 
टैक्स के रूप में प्रत्यक्ष कर लगाकर 
सरकारी राजस्व एकत्र किया जाये। यह 
क़ीमतों के स्तर को सीध ेआधा कर दगेा। 

2) महगँाई पर नियन्त्रण के लिए 
जमाख़ोरी, वायदा व्यापार (फ्यूचर्स ट्रेड) 
व सट्टेबाज़ी पर रोक लगाने के लिए सख्त़ 
क़ाननू बनाया जाये, जिसके तहत इन्हें 
दण्डनीय अपराध घोषित किया जाये। 

3) बनुियादी वस्तुओ ं व सेवाओ ं
के वितरण की व्यवस्था का राष्ट्रीकरण 
किया जाये और सरकार उसे परू्णतः 
अपने हाथों में ले। 

4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 
सार्वभौमिक बनाकर सभी नागरिकों को 
भोजन महुयैा कराया जाये।

राजनीतिक प्रचार, उद्वेलन और भण्डाफोड़ 
ही “जनता की तात्विक विनाशकारी 
शक्ति और क्रान्तिकारियों के संगठन की 
सचतेन विनाशकारी शक्ति को एक-दसूरे 
के क़रीब लाता ह ैऔर उन्हे मिलाकर एक 
कर दतेा ह।ै”

दरअसल अखिल-रूसी राजनीतिक 
अख़बार का लेनिनवादी विचार 
क्रान्तिकारी पार्टी की अवधारण से सीध े
तौर पर जड़ुता ह,ै जैसा कि हमने अपनी 
अब तक की चर्चा में दखेा भी। लेनिन 
के लिए पार्टी निर्माण का कार्यभार और 
एक अखिल-रूसी राजनीतिक अख़बार 
की योजना वह साझा व सामान्य उद्देश्य 
और लक्ष्य था, जिससे रूस में क्रान्तिकारी 
कामों में व्याप्त बिखराव को दरू किया जा 
सकता था और क्रान्तिकारी गतिविधियों 
को स्वतःस्फूर्त ता के क्षेत्र से बाहर ले जाकर 
सचतेनता के क्षेत्र में दाखिल कराया जा 
सकता था। यही वजह ह ैकि अर्थवाद की 
प्रवतृ्ति को लेनिन मज़दरू आन्दोलन में एक 
विजातीय और ख़तरनाक प्रवतृ्ति के तौर 
पर दखेते थे क्योंकि वह ठीक यही काम 
होने में बाधा उत्पन्न करता था। लेनिन, 
एक अखिल-रूसी अख़बार के इर्द-गिर्द 
निर्मित संगठन की योजना पर अमल करने 
के कई सारे कारण हैं और जो आख़िरी 
कारण ह,ै उसे इस प्रकार रेखांकित करते हैं:

“इस प्रकार हम अब उस 
अन्तिम कारण पर आ जाते हैं, जो 
हमें एक साझा अख़बार के लिए 
मिलजलुकर काम करने के आधार 
पर, एक अखिल-रूसी अख़बार के 
गिर्द संगठन की योजना पर इतना 
ज़ोर दनेे के लिए विवश कर रहा 
ह।ै केवल एक ऐसा सगंठन ही 
उस लचीलेपन की गारण्टी कर 
सकता है, जिसका एक जुझारू 
सामाजिक-जनवादी सगंठन 
में होना आवश्यक है, अर्थात 
यह योग्यता कि सघंर्ष तेज़ी से 
बदलती हुई विभिन्न प्रकार की 
परिस्थितियों के अनुरूप वह 
तेज़ी से अपने को बदलता जाये, 
कि “एक ओर तो जब किसी 
दुश्मन की ताक़त अपने से ज़्यादा 
हो और जब उसने अपनी सारी 
शक्ति एक स्थान पर लगा रखी 
हो, तब वह खुली लड़ाई से बच 
जाये, और दूसरी ओर, वह इस 
दुश्मन के ढीलेपन से फ़ायदा 
उठा सके और उस पर ऐसे समय 
और ऐसे स्थान पर हमला करे, 
जब और जहाँ दुश्मन को उसकी 
सबसे कम आशंका हो।” यह 
सचमचु एक बड़ी ग़लती होगी, यदि 
हम केवल विस्फोटों और सड़कों 

पर फूट पड़नेवाले संघर्षों की आशा 
से, या केवल “नीरस दनैिक संघर्ष 
की प्रगति” के आधार पर अपना 
पार्टी संगठन खड़ा करेंगे। हमें तो 
अपना रोज़मर्रा का काम हमशेा 
चलाते जाना ह ै और सदा हर बात 
के लिए तैयार रहना ह,ै क्योंकि 
बहुधा यह बताना असम्भव होता ह ै
कि विस्फोटों का काल कब समाप्त 
होगा और कब उसकी जगह शान्ति 
का काल आरम्भ होगा। … और 
ख़ुद क्रान्ति को भी एक कार्य 
या घटना हरगिज़ नहीं समझना 
चाहिए (जैसा कि नदेज़्दिन जैसे 
लोग सम्भवतः समझते हैं); वह 
तो एक ऐसा क्रम होता है, जिसमें 
कमोबेश ज़ोरदार विस्फोट और 
कमोबेश पूर्ण शान्ति के काल 
बारी-बारी से बहुत जल्दी-जल्दी 
आते रहते हैं। इस कारण हमारे 
पार्टी सगंठन की गतिविधियों 
का प्रधान तत्व, इस गतिविधि 
का प्रधान केन्द्र एक ऐसा काम 
होना चाहिए, जो ज़्यादा ज़ोरदार 
विस्फोट के काल में भी सम्भव 
तथा आवश्यक हो और पूर्ण 
शान्ति के काल में भी, अर्थात 
उसे राजनीतिक उद्वेलन का ऐसा 
काम होना चाहिए, जो सारे 

रूस में फैला हो, जो जीवन के 
सभी पहलुओ ं पर प्रकाश डाले 
और जो जनता के अधिक से 
अधिक व्यापक हिस्सों के बीच 
हो। लेकिन आज के रूस में एक 
काफ़ी जल्दी-जल्दी निकालने 
वाले अखिल-रूसी अख़बार के 
अभाव में ऐसे काम की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती है। इस 
अख़बार के चारों ओर जो सगंठन 
अपने आप खड़ा होगा, उसके 
सहयोगियों का (यहाँ इस शब्द 
का हम उसके अधिक व्यापक 
अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात 
अख़बार के लिए काम करनेवाले 
सभी लोगों का) जो सगंठन 
बनेगा वह क्रान्तिकारी काम की 
घोर “मन्दी” के काल में पार्टी के 
सम्मान, प्रतिष्ठा और निरन्तरता 
की रक्षा करने से लेकर देशव्यापी 
सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करने, 
उसका समय निश्चित करने और 
उसे सफल बनाने तक हर चीज़ के 
लिए तैयार रहेगा।” (ज़ोर हमारा)

हम दखे सकते हैं की एक दशेव्यापी 
राजनीतिक अख़बार की लेनिनवादी 
अवधारणा कोई शदु्ध “कुर्सीतोड़” सिद्धान्त 
या हवाई बात नहीं थी बल्कि सीध-ेसीध े
कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण से जड़ुा हुआ 

प्रश्न था। अर्थवादियों की दिक़्क़त ही यही 
होती ह ै कि अपनी राजनीतिक अधंता 
और सांगठनिक संकीर्णता  के चलते उन्हे 
ये सारी बातें “जनता से काट दनेेवाली” 
दिखलायी पड़ती हैं। जबकि जनता से 
सबसे घनिष्ठ रूप में सम्पर्क  स्थापित करने 
के लिए क्रान्तिकारियों का यह कार्यभार 
ह ै कि वे न सिर्फ़  शदु्ध आर्थिक संघर्षों से 
आगे बढ़ें और राजनीतिक प्रचार, उद्वेलन 
और भण्डाफोड़ की अनवरत कार्यवाई 
को बिना रुके बिना थके निरन्तरतापरू्वक 
चलायें बल्कि इसी प्रक्रिया में जनता 
से सीखते हुए उसे राजनीतिक तौर पर 
शिक्षित-प्रशिक्षित भी करें। इसलिए 
आज भारत के क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओ ं
और साथ ही आम मज़दरूों-महेनतकशों 
के लिए अर्थवाद के खिलाफ़ लेनिन के 
नेततृ्व म ेचले इस विचारधारात्मक संघर्ष 
का इतिहास जानना बेहद आवश्यक ह ै
ताकि आज भी आन्दोलन में मौजदू इस 
हानिकारक प्रवतृ्ति के विरुद्ध वैचारिक और 
व्यावहारिक जंग छेड़ी जा सके।  

अगले अकं में हम अब तक की इस 
परूी चर्चा का एक समाहार प्रस्तुत करेंगे 
और अर्थवाद पर इस कड़ी को विराम देंगे। 
इसके बाद ही हम मज़दरू आन्दोलन में 
व्याप्त एक नयी विजातीय प्रवतृ्ति पर अपनी 
बातचीत शरुू करेंगे।        

	

महँगाई की बढ़ती मार! चुप क्यों  है मोदी सरकार!! 
(पेज 1 से आगे)

क्रान्तिकारी सर्वहारा को अर्थवाद के विरुद्ध निर्मम संघर्ष चलाना होगा!
(पेज 18 से आगे)
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